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 ee

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 दिल्ली  में  पीलिया  रोग

 1*४१.  श्री  राधा  रमण  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगी
 कि

 क्या  सरकार  को  पीलिया  रोग  के  दौरान  में  भारतीय  चिकित्सा  श्रनसन्धान  परिषद्  द्वारा

 किए  गए  सर्वेक्षण  में  एकत्रित  सामग्री  का  निष्कर्ष  मिल  गया

 इस  व्यापक  रोग  के  फलने  के  कारण  क्या  भ्र

 इस  रोग  से  मरने  वाले  लोगों  की  संख्या  क्या  है  तथा  अब  तक  इस  रोग  के  कितने  मामले

 दल  हुए हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  ८  जी  नही ं।

 दिल्ली  के  मुख्या युक्त  द्वारा  नियुक्त  की  गई  एक  समिति  द्वारा  इस  मामले  की  जांच
 की

 गई  है
 ।

 समिति ने  ७  फरवरी  १९४५६  को  शीरानी  रिपोर्ट  मख्यायक्त को  पेश  की  ।  रिपोर्ट  की  एक  प्रति

 सभा  के  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  [  प्स्तकालय  में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एस--३०!/५६ |

 १७  जनवरी  FEAR  तक  दर्ज  किए  गए  मामलों  तथा  दिल्ली  में  इस  रोग  से  मरने  वालों
 की

 सख्या  ७,२२० आर  ७३  थी  ।

 श्री  राधा  रमण  :  क्या  सरकार  ने  उन  लोगों  की  संख्या  भी  दर्ज  की  है  जो  अस्पतालों  द्वारा  दल

 नहीं  किये  गये  हैं  ।  उन  की  दिल्ली  में  कुल  कितनी  संख्या  है  ava  कया
 ये

 सभी  मामले  अस्पतालों

 में  दल  किए  गए  हैं
 ?

 राजकुमारी कौर  :  जो  मामले  अ्रस्पतालों में  नहीं  हैं  में  उन  सब  के  नह

 प्राप्त कर  सकी  हूं  ।  मुझे  केवल  उन्हीं  मत्यस्मों ६ अ  की  सूचना  मिल  सकी  हैं  जो  अस्पतालों  में  हुई  हैं  क्योंकि

 संक्रामक  पीलिया  एक  ऐसा  रोग  नहीं  था  जिसके  बारे  में  कि  सरकार  को  सूचना  देना  अपेक्षित  था  ।

 श्री  राधा  रमण
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जब  सरकार  को  यह  पता  चल  गया
 कि

 दिल्ली
 में

 पानी
 के

 दूषित  होने  के  कारण  पीलिया  रोग  फैल  रहा  है  तो  उसने  इस  त्रुटि  को  दूर  करने  के  लिए  नागरिकों  के

 जीवन
 को  स्वस्थ  रखने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  ?. नट

 ast a में
 MILSD
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 राजकुमारी मत  कौर  :  पीलिया  रोग  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  यह  कार्यवाही  की  ।  सब  से

 पहले  उन्होंने  शुरू  में  ही  पानी  weary  क्लोरीनेशन  कर  दिया  |  लोगों  को  कौर  प्रतीक  बचाव  के  लिये यह

 हिदायत  की  गई
 कि

 वे  पानी  को  उबाल  कर  पियें
 ।

 लोगों  को  व्यक्तिगत  घरेलू  सफाई  रखने  के  लिये

 तथा  अपने  HT  पास  सफाई  रखने  के  लिए  विशेष  रूप  से  सावधान  रहने  की  हिदायतें  दी  गई  ।  लोगों  को

 यह  बताया  गया  कि  वे  खाने  की  ऐसी  वस्तु ग्न ों  का  प्रयोग  न  करें  जिन  पर  धूल  पड़ी  हो  मियां  बैठ  रही

 हों  वे  गंदे  होटलों  उपहारगहों  में  भी  न  जायें  ।  पीलिया  रोगियों  को  भ्रस्पतालों  में  रख  कर  चिकित्सा

 की  सुविधाएं  प्रदान  की  गईं  |  अस्पतालों  में  गर्भवती  स्त्रियों  को  इस  रोग  से  बचाने  के  लिए  गामा  ग्लोबुलिन

 का  प्रयोग  किया  गया  |  यह  घोषणा  कर  दी  गई  कि  इस  बीमारी  की  सुचना  स्वास्थ्य  अधिकारियों को  दी

 जाए ।  कुछ  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  कर्मचारियों  ने  धूल  भरे  कौर  मक्खियों  युक्त  खाद्य पदार्थों  को  नष्ट

 करने  के  लिए  धावे  भी  बोले  ।

 श्री  राधा  रमण :
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  मुख्या युक्त  द्वारा

 दी  गई  रिपोर्ट  पर  निर्णय

 करने  के  लिए  कितना  समय  लेगी  |  क्या  सरकार  उन  लोगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करेगी  जिन  की

 लापरवाही  से  यह  रोग  फला  है  प्रौढ़  दिल्ली  के  इतने  लोगों  की  मृत्युएँ  हुई  हैं
 ?

 राजकुमारी aaa  कौर  :  रिपोर्ट  में  दी  गई  कुछ  सिफारिशें  जिन  को  एकदम  लागू  किया  जा  सकता  हैं

 उनको  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।
 दोष  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  किया  जा  रहा  हैं  ।  क्योंकि

 उनमें से

 बहुत  सी  दीर्घकालीन  योजनाएं  हैं  गौर  उन  पर  तत्काल  ही  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  उपाध्यक्ष

 मैं  ard  से  निवेदन  करती  हुं  कि  श्राप  सदस्यों  को  कहें  कि  वे  यह  कहने  से  पहले  कि  कोई  व्यक्ति

 इन  aaa  के  लिए  उत्तरदायी है  उस  रिपोर्ट को  पढ़  लेवें  |

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  रोग  को  बरच्छा  करने के  लिये  क्या

 किसी  ऐसी  प्रौषधि  का  पता  चलाया  गया  है  जिस  से  यह  जल्दी  wear  हो  जाय  आर  अमेरिका  से  जो  दवा

 )  arg है  उसका  क्या  (  )  म्  है  पौर  वह  कितनी  मात्रा  में  भाई  है
 ?

 राजकुमारी  कौर :  जान्डिस (  तो  fas  एक  सिस्टम  है  कौर इस  के  लिए

 हमारे  पास  जो  दवायें  हैं  वह  बहुत  काफी
 हैं  ।  एक  प्रिवेन्टिव  (  रोग  निवारक )  गामा  ग्लो बुलिन  हमारे  सामने

 है  जिस  की  भ्र ौर  देशों  में  काफी  चर्चा  हुई  है  ।  इस  दवा  को  हम  उन्हीं  लोगों  को  दे  रहे  हैं  जिन  के  ऊपर  इस

 बीमारी  के  हमला  करने  से  कोई  बरा  बरसर  होता  है  ।

 जयसूर्या  :  क्या ये  सब  एक  भाग  में  दिए  गए  उत्तर  के  भ्  बिमारी  का  कारण

 जाने  बिना  दी  गई

 राजकुमारी
 अमृत  कौर  :  भाग  यह  था  कि  क्या  चिकित्सा  च्  समिति  द्वारा  एकत्रित

 सामग्री  सरकार  को  प्राप्त  हो  चुकी  है
 |

 वह  सब  तंक  नहीं  मिली  है  ।  किन्तु  फिर  भी  यह  माना  जा  सकता  है
 कि

 पानी  के  दूषित  होने
 की

 वजह  से  ही  यह  रोग  व्याप्त  gar  है  ।

 सेठ  गोविन्द दास  :  क्या  इस  पीलिया रोग  के  लिये  किसी  श्रायर्वेद  की  दवा  कां  उपयोग  gare

 art  कया  यह  सिद्ध  डा  है
 कि

 आयुर्वेद
 की

 दवा  इस  के  लिये  बहुत  ज्यादा  मुफीद  )  होती है  ?

 श्रमृत  कौर
 :

 यह  तो  मैं  नहीं  कहूंगी  कि  ज्यादा  मुफीद  होती  है  लेकिन  वैद्यक
 की  दवायें  जान्डिस  के  लिए  काफी  अच्छी हैं  ।  लेकिन  यह  मामूली  जान्डिस  नहीं  यह  इन्फेविंटव

 )
 जान्डिस

 थी
 ।

 इस  जान्डिस  भ्र ौर  मामूली  जान्डिस  में  कुछ  फर्क  भी  है

 भ्रंग्रेजी  में
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 रामा  राव  :  यह  देखते  हुए  कि  दिल्ल  में  पानी  के  भ्र चानक  एक  बार  दूषित  हो  जाने  से  इतना

 नुकसान  है  तथा  लाखों  लोग  अरब  भी  जमुना  का  छना  श्रापना  जल  पी  रहे  हैं  सरकार  तौर  कितनी

 देर  तंक  ज़मीन  के  पानी  को  दिल्ली  के  सड़े  पानी  से  गंदा  होने  दगी
 ?

 राजकुमारी  अमृत  कौर :  यह  एक  बड़ी  गंभीर  समस्या  है  श्रौरइस  पर  एकदम  विचार  होना

 चाहिये  ।  मैं  ऐसा  करने  के  लिये  तैयार  हूं  ।

 श्री Fo  Fo  माननीय  मंत्री  ने  कहा  हैं  उनके  पास  कोई  आंकड़े  नहीं  हैं  ।  क्या  निजी  डॉक्टरों

 को  भी  पीलिया  रोग
 के

 मामलों  की  रिपोर्ट  देने  लिये  हिदायतें  दी  गई
 थीं  ?

 राजकुमारी  अमृत कौर  :  मुझे  इस  बात  का  निश्चित  ज्ञान  नहीं  है  कि  कया  दिल्ली  के  स्वास्थ्य

 कारियों  ने  निजी  डाक्टरों  को  ऐसी  सूचना  देने  की  हिदायत  दी  थी  या  नहीं  ।  मैं  इस  सभा  के  सदस्यों  को

 बताना  चाहती  हूं  कि  पीलिया  एक  तरह  का  लक्षण  है  प्रौढ़  पीलिया  का  प्रत्येक  मामला  इस  संक्रामक  पीलिया

 रोग  का  मामला  नहीं  हो  सकता  है  ।

 हुक्म  सिह  :  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  मुख्य  भ्रायुक्त  द्वारा  कराई  गई  इस  जांच

 अलावा  क्या  केंद्रीय  सरकार  प्रथम  किसी  राज्य  सरकार  ने  दिल्ली  के  बाहर  हुए  पीलिया  के  मामलों  के

 सम्बन्ध  में  ऐसी  कोई  जांच  की  है  कि  क्या  वह  दिली  से  जाने  वाले  संक्रमण  के  कारण  हुए  थे  अथवा

 उनके  कुछ  कक  कारण  थे
 ?

 भ्रमण  कौर  :  हमने  रास-पास  के  राज्यों  से  पूछा  कि  क्या  उनके  क्षेत्रों  में  पीलिया  रोग

 फैला  समयानुसार  हमने  यह  पता  लगाने  की  भी  कोशिश  की  कि  इस  रोग  की  छत  कहीं  यहां  से  तो  नहीं

 गई  है
 ।

 कुछ  मामलों  में  यह  लचर  से  फैला  था  ।  मैं  कह  सकती  हुं  कि  संक्रामिक  पीलिया देश  भर  में  पिछले

 दो  वर्षों  से  प्रगट  हो  रहा  है  ।  ate  इसी  कारण  से  भारतीय  चिकित्सा  श्रनसंधान  परिषद  को  इस  विषाण

 विशेष  के  सम्बन्ध  में  विशेष  wader  करने  के  लिये  कहा  गया  |

 श्री  बंसीलाल  :  क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  राजस्थान  में  भी  संक्रामक  पीलिया

 रोग  फैला  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 प्राप्त  कौर  :  स्वास्थ्य  के  विषय  में  राज्य  स्वायत्तशासी  हैं  |  राजस्थान

 सरकार  जैसा  श्रावश्यक  समझती  है  बैंसी  कार्यवाही  करेगी  ही  ।

 कई  माननीय  सदस्य  एक  साथ

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  बहुत  सारे  माननीय  सदस्य  अनुपूरक  पूछना  चाहते  हैं  ।  हम  पहले  ही

 इस  विषय पर  १०  मिनट  से  अधिक  समय  व्यतीत  कर  चके  हैं  ।

 ७७७  ०००
 कुछ  माननीय  सदस्य

 :
 यह  बहुत  आवश्यक विषय  है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  यह  बात  मानता  हूं  किन्तु  माननीय  सदस्यों  को  सुझाव  देने  से  पहले

 मेरी  बात  सुननी  चाहिये
 ।

 क्या  माननीय  सदस्य  यह  चाहते  हैं
 कि

 मैं  इस  प्रदान  में  घंटा  लगा  दूं
 ?

 माननीय  सदस्यों  को  पहले  यह  प्रतिवेदन  पढ़ना  चाहिये  |  फिर  यदि  वें  किसी  चर्चा  के  लिये  कोई  समय

 रखवाना  चाहेंगे  तो  मैं  अवश्य  ही  ऐसा  करने  के  लिये  तैयार  हूं
 ।

 पर  इस  दौरान  में  प्रतिवेदन
 के

 पढ़ने  पर

 यदि सदस्यों  को  कोई  संदेह  हो  तो  वे  मुझे  पत्र  मेज  सकते  हैं  मैं  उन  पत्रों  को  माननीय  मंत्री  के  पास  भेज

 दूँगा

 ।

 फिर  भी  यदि  उनकी  संतुष्टि  नहीं  ari  तो  वे  मुझे  यह  सुझाव  दे  सकते  हैं  कि  इसके  लिये
 एक

 विशेष य य  अ

 मूल  में
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 समय  नियत  किया  जाय  |  में  ऐसे  सुझाव  को  स्वीकार  करूंगा  |  यह  एक  बड़ा  महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रौढ़  गंभीर  विषय

 है
 ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  फिर  सदस्य  दोनों  ही  इसका  निपटारा  करने
 के

 इच्छा
 क  हैं  |

 श्री  बंसल
 :

 आपके  अगले  प्रशन  लेने  से  पहले  क्या  मैं  यह  सुझाव  रख  सकता  हूं
 कि  इस  प्रतिवेदन

 की  प्रतियां  सभी  सदस्यों  में  परिचालित  की  जांच  ॥

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या
 बहुत  बड़ी  रिपोर्ट हूं  ?

 राजकुमारी प्राप्त  कौर  :  यह  रिपोर्ट  १००  पृष्ठ के  लगभग  हैं  ।  मुझे  यह  कुछ  दिन  पहले  ही
 मिली

 है  ।  में  इसकी  प्रतिलिपियां  तयार  कराके
 क  #*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहूंगा  कि  वह  उन  सिफारिशों  की  प्रतियां  सदस्यों  को

 भज

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्र  जहां  तक  इस  रिपोर्ट  का  संबंध  हैं  इसकी  कुछ  प्रतियां  यहां  रखी  जायेंगी  |

 राजकुमारी  न्र मत  कौर  :  में  जितनी  प्रतियां  संभव  हो  सकेंगी  यहां  रख  दूंगी  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  उनको  देख  सकते  हैं  ।

 दिल्ली  उपनगर  tag  सेवा

 *
 ४२.  श्री  बादल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  १६  दिसम्बर  PEUR H के  अतारांकित  संख्या.-प्८३  के

 उत्तर  का  निर्देश  करके  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  शौर  नई  दिल्ली के  इद  गिर्द  एक  सेक्युलर  रेलवे  बनाने  की  योजना  अन्तिम

 रूप  से  तैयार  हो  गई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 इसे  लागू  करने  के  लिये  पहला  कदम  क्या
 कौर

 इस  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है
 ?

 |  रेलवे  तथा  परिवहन मंत्री  के सभासचिव शाहनवाज  खां  )  :  )  प्रभी तक  श्रीमान् |

 अभी  इस  प्रस्ताव  की  जांच  हो  रही  है  ।

 (7)  उत्पन्न  नहीं  होता  हैं  ।

 हुसना  से  कटिया  थाना  तक  tad  लाइन

 1*४३.  श्री  झलक  सिह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बतानें  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  विधान  सभा  द्वारा  पिछले  वर्ष  सर्वसम्मति  से  पास  किया  गया  वह  जिस

 में  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  वि  या  थावा  स्टेशन  को  सारन  जिले
 के  भौर  a  कटिया  थाना  के  क्षेत्रों  से  मिलाने

 की  सिफारिश की  गई  रेलवे  मंत्रालय  को  प्राप्त  हो  चुका  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे
 तथा

 परिवहन  मंत्री  के सभासचिव  शाहनवाज  :  बिहार  सरकार से  अक्तूबर

 ase  में  थावा  से  कटिया  होकर  भाटनी  तक  रेलवे  लाईन  बढ़ाने  का  एक  कौर  गैर-सरकारी  संकल्प  प्राप्त

 eat था  |

 यह  उन  लाईनों  की  सूची  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  जिन  पर  द्वितीय  पंचवर्षीय
 योजना  के  अ्रन्तगंत  विचार  किया  जायेगा |

 ——

 अंग्रेजी  में



 १७  VERE  मौखिक  उत्तर

 श्री  झूलन  सिह  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  उस  योजना  के  बारे  में  श्री  क्या  स्थिति  है
 ?

 श्री  श्ञाहनवाज  खां
 :

 यह  लाईन  भी  उन  अनेकों  लाईनों  में  सम्मिलित
 कर  ली

 गई  है  जिन  पर

 आगामी  योजना  में  विचार  किया  जायगा  |  इसके  शर  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया  गया  है  |

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :  क्या  जान  सकता  हूं  कि  बिहार  सरकार  ने  कितनी  लाईनें  बनाने  की

 सिफारिश  की  है  कौर  केंद्रीय  सरकार  ने  उनमें  से  कितनी  स्वीकृत  की  हैं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  एक  सामान्य  हैं  ।  क्या  यह  इस  छोटे  से  प्रदान  से  उत्पन्न  होता है  ?

 श्री
 शाहनवाज़ खां  :  कुल  मिलाकर  बिहार में  ८५०  मील  के  लगभग  लाईनें  बनाने  को

 a  ०५, ०५,
 मिलता  मिली  मेरे  पास  उनका  विस्तृत  विवरण  नहीं  है

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल०  बी०  शास्त्री  )
 :

 हमें  बहुत  सी  लाइनें  बनाने  के  लिये  राज्य

 सरकार  की  सिफारिशें  मिल  चुकी  हैं  ।  किन्तु  हमने  ae  तक  उन  पर  कोई  विनिश्चय नहीं  किया  है  ।

 एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  निकट  भविष्य  में
 दिल्ली  के  दें  गिर्द  उपनगरों  के  लिये  बिजली

 की  गाड़ी  चलाने  की  कोई  सम्भावना  है  ?

 सहोदय  क्या  दिल्ली  हरद्वार  या  बिहार  का  कोई  भाग  है
 ?

 वेल्लोर-कांजीवरम्  रेलवे  लाइन

 1*४४. श्री  टी०  ato
 विट्रलराव

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दक्षिण  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  वेल्लोर  कांजीवरम्  के  बीच
 ४४

 मील  लम्बी

 रेलवे  लाइन  के  लिए  किया  गया  यातायांत  सर्वेक्षण  पूरा  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  रेलवे  बोर्डे  ने  उसका  परीक्षण  कर  लिया

 क्या  निश्चय  किया  गया  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिव  शाहनवाज  :
 जी  नही ं।

 ate  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 श्री  Ho  बी०  :
 यह  सर्वेक्षण  वास्तव में  कब  शुरू  किया  गया  था  कौर  इतना  विलम्ब

 क्यों  gat  जब  कि  यह  सर्वेक्षण  केवल
 ४४

 मील  का

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  सभी  इंजीनियरिंग श्र  यातायात  सन्त ae.

 इस  लाइन के  लिए  क्यारियों  की  भरती  की  जा  रही  है  और  सर्वेक्षण  करने  का  उपकरण  इकट्ठा  किया

 श्री ठी०  बी०  विट्लराव :  यह  कब  तक  प्राप्त  हो  जायेगा
 ?

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :
 वह  पूछते  हैं  कि  जल्दी  से  जल्दी  कब  तक  यह  प्राप्त  हो  जायेगा  ।

 श्री  शाहनवाज खां  :  शीघ्यातिदीघ्य  ।

 श्री  टी०  ao  विट्ठल राव  :
 क्या  इस  उत्तर  का  मतलब  मैँ  यह  समझ  लूं  कि  वास्तव  में  सर्वेक्षण

 क  कन

 मूल  wat  में
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 श्री  शाहनवाज़ खां  :  जैसा  कि  मैंने  बताया  कमंचारियों  की  भरती  की  जा  रही  हैं  कौर  सर्वेक्षण

 पूरा  करने  का  उपकरण  इकट्ठा  किया जा  रहा  हैं  |

 पिथौरागढ़  डाकघर  भवन

 T*¥y. श्री  बी०  डी०  पांडे  :  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  क्या  weaker

 जिलें में  पिथौरागढ़  में  एक  नया  डाकघर  भवन  बनाया जाने  वाला  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  (  श्री  राज  बहादुर  उत्तर  स्वीकारात्मक हैं  ।

 क्षयरोग की  रोकथाम

 1*४६.  श्री  गिडवानी
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  क्षयरोग  की

 थाम  के  लिए  सरकार  राज्यों  को  किस  प्रकार  की  सहायता  देती  है  ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्र दो खर राज्यों  को  किस  प्रकार  की  सहायता दी  इस

 सम्बन्ध में  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  |  दिखाये  परिशिष्ट  १,  maa  संख्या  २]

 श्री  गिडवानी
 :

 विवरण  की  मद  (४)  में  कहा  गया  है  ;

 स्वैच्छिक  क्षयरोग  अस्पतालों  तथा  संस्थानों  को  उपकरण  खरीदने  तथा  उनके

 कार्यों  के  विस्तार  के  लिए  श्रनावतंक  अनुदानों  का  भुगतानਂ

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  किन-किन  राज्यों  कितनी  राशि  दी  गयी  है  कौर  किन  संस्थानों
 शर

 भ्र स्प तालों  को ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  संस्थानों  की  सहायता  के  लिए  38  लाख  रुपये

 निश्चित  कर  दिये  गये  हैं  ।  यदि  आप  उसका  अलग  विवरण  मांगना  चाहते  हैं  तो  मैं  नहीं  दे  सकती

 लगभग  १४  पुरस्कार  सहायता  दी  जा  चुकी  है  ।  यह  एक  बड़ी  सूची  है
 ।

 यदि  श्राप  चाहते  हैं  तो  मैं

 सूची  पढ़  सकती  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 उसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाय
 ।

 श्री  एम०  एल०  feadt:  मैं  जानना  चाहता हूं
 कि  स्टेट्स को  जो  मदद

 दी  जाती  उसके

 अ्रलावा  क्या  केंद्रीय  सरकार  की  से  सैनिको  रिया  )  इरादी  बनाने  की  भी  कोई

 योजना  यदि  हां  तो  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कितने  बेबस  प्रोवाईड  की  जगहों  की

 व्यवस्था  )  किए  जायेंगे  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  श  :  जो  मदद  केंद्रीय  सरकार  प्रांतीय  सरकारों  को

 देती  है  ag  बिल्डिंग  यानी  इमारतें  बनाने  के  लिए  नहीं  होती  हैं  शौर  यह  काम  स्टेट्स  पर  ही  निसार

 करता &  |

 श्री  गिडवानी
 :

 विवरण  के  भाग  (५)  में  कहा  गया  है  :

 राज्य  सरकारों  तथा
 संस्थाओं  को  पाकिस्तान  से  भराये  निर्धन  विस्थापित  क्षयरोग के

 मरीजों  के  उपचार  के  लिए  अनुदानों  का  भग तान नसो

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  किन  राज्यों  a  अनुदान  दिये  गये  हैं  और  क्षयरोग के  मरीजों  के

 लिए  कितना  दिया  गया  है  ?

 चन्द्रशेखर  :  उत्तर

 मध्य  मध्य
 विन्ध्य

 कच्छ  १३  राज्य  है  जिन्हें  सहायता  दी
 गयी  है

 |

 अंग्रेजी  में
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 थी  गिडवानी  :  बंबई  तथा  wea  राज्यों  को  क्या  राशि  दी  गई  ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  यह  बात  wea  में  ही  कयों  नहीं  पूछी
 ?

 श्री  गिडवानी  मैंने  पूछी  थी  ।

 उपाध्यक्ष  क्या  यह  विवरण  का  एक  भाग  है  |  आवंटित  राशियों  के  सम्बन्ध  में

 यह  सूचना  विवरण  का  एक  भाग  है
 ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर
 :

 वह  सम्मिलित  नहीं  है  ।  विस्तृत  जानकारी  नहीं  मांगी  गयी  है  प्रौढ़  वह

 उसमें  नहीं  दी  गयी  है  ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 हत्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  क्षयरोग के  नियंत्रण  के  लिए  सरकार  राज्यों

 को  किस  प्रकार  की  सहायता  देती  हैं
 पी

 श्री  गिडवानी  :  श्राप  के  कार्यालय  ने  मेरे  प्रश्न  का  संशोधन कर  था  ।  यदि  aT  तो

 मैं  अपना  मूल  प्रश्न  पढ़  कर  सुना  सकता  हूं
 ।

 यह  सच  है  कि  सरकार  ने  क्षयरोग  के  नियंत्रण  के  लिए  राज्यों को  काफी  राजकीय  अनुदान

 दिया है  ?  किन  vat  पर  राजकीय  सहायता  दी  गयी  थी  ?  १९५२  में  राज्यों  को  दी  गयी  राजकीय

 सहायता की  राशि  क्या  थी  ?

 महोदय  :  उसे  छोड़  दिया  गया हैं  ।

 tat  उसे  छोड़  दिया  गया  है  ate  संशोधित  कर  दिया  गया  है  ।

 बहुत  अच्छा  |

 श्री  कामत
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  सामूहिक  रूप  से  बी०  सी०  जी०  के  टीके  लगाने से

 जिसका  उल्लेख  विवरण  में  किया  गया  क्षय  रोग  से  मुक्ति  पाना  संदेहात्मक  है  कुछ  मामलों  में

 इसका  प्रभाव  हानिकर  रहा  कौर  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  है  कि  सामूहिक  रूप  से  यह

 टीके  लगाने  के  बजाय  सावधानी  से  कुछ  चुने  हुए  लोगों  को  टीके  लगाने  की  प्रथा  चलाई  जाय
 ?

 राजकुमारी अमृत  कौर  :  हमारे  पास  इस  बात  का  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  बी०  सी०  जी०  का

 टीका  लगानें  से  किसी  व्यक्ति  पर  हानिकर  प्रभाव  हो  ।  बी०  Alo  जी०  के  बारे  में  संसार  में  कहीं

 भी  ऐसा  १  नहीं  gor  है  शौर  न  हमारा  ही  ऐसा  अनुभव  है  ।  श्री  :  सामूहिक रूप  से  बी०  सी०  जी०

 का
 टीका  लगाने  का  कार्य  जारी  रहेगा  ।  मैं  शत  कर्त्ता  को  बता  सकती  हूं  कि  केवल  उन्हीं  लोगों

 जिन  का  परीक्षण  किया  जाता  है  कौर  जो  टीका  लगाने  के  योग्य  समझे  जाते  टीका  लगाया  जाता  है  ।

 श्री  क्०  बसु  क्या  उन  मरीजों  के  लिए  जिन  को  शझ्रारोग्यशाला  या  राय  अस्पतालों  में

 प्रवेश  नहीं  मिल  पाता  है  क्षयरोग  के  उपचार  के  लिए  सस्ते  दामों  पर  औषधियो ंके  मिलने  का  प्रबंध

 राजकुमारी  कौर
 :

 ऐसे
 रुबाइयों

 में  जिन  में  लोगों को  ठहराकर  उपचार  किया  जाता
 इस

 बात  का  ध्यान  रखा  जाता  है  कौर  प्रारोग्यशालाओं  में  भी  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाता

 श्री टेक  चन्द  :  जनता  को  इस  बात की  दिक्षा  देने  के  लिए  कि  वह  अवरोधक  उपायों  को  काम

 में  क्या  कार्यवाहियां की  गई  हैं
 गत  आल्एएएसएएए आ  आ  -_-

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 महोदय  :  प्रश्न  दी  गयी  सहायता  के  स्वरूप  के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 1  राजकुमारी  अमृत  कौर
 :

 स्वास्थ्य  शिक्षा  में  यह  भी  सम्मिलित  है  पर  मैं  बताना  चाहती  हूं  कि  कुछ a  oN  oN
 एसी  बातें  हैं  जो  केवल  दिक्षा  के  द्वारा  ही  जनता  को  नहीं  बताई  जा  सकतीं  ।  क्षयरोग के  फैलने  में

 कुपोषण  श्रपर्याप्त  पोषण  भीड़भाड़  wife  मुख्य  कारण  हैं
 |

 रामा  राव
 :

 क्या  सरकार  को  किसी  राज्य  से  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त  न  है  प्र  यदि

 तो  क्या  यह  बात  सरकार  के  विचाराधीन  है  क्रि
 कम

 से
 कम

 विश्वविद्यालय  के  छात्रों  के  लिए  एक

 विशेष  ४  बनाया  जाये  ?

 राजकुमारी  श्रमृत  कौर
 :

 विस्व  विद्यालय  सेवा  ने  छात्रों  के  लिए  कुछ  वार्ड  बनवा  दिये  हैं  कौर

 हमने  भी  राज्य  सरकारों  को  परामशं  दिया  है  कि  वह  सैनिक  अ्रस्पतालों  में  छात्रों  के  wea  मरीजों  से

 अलग  रखने  के  लिये  प  बनवाये  कौर  विश्वविद्यालयों  को  भी  परामर्श  दिया  है  कि  वह  छात्रों  की  कौर

 विद्वेष  ध्यान  दें  ।

 को  केलप्पन  :  क्या  सरकार  ऐसी  आरोग्यशालाओं  का  संधारण  भार  संभालेगी  जिनके  लिए

 कि  जनता  ने  भवन  कौर  सामान  का  प्रबंध  किया  हो  ?

 राजकुमारी प्रगति  कौर  :  भ्रारोग्यशालाओ्ं का  संधारण  राज्यों  का  कर्त्तव्य है  केंद्रीय  सरकार

 का  नहीं ।

 रेलवे  स्टेशनों  पर  हिन्दी  साइनबोडं

 1४८. डा०  रामा  राव  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समस्त  देश  में  स्टेशनों  के  भ्र हा तों  में  हिन्दी  साइन  बोर्डों  का  प्रयोग  करने  के  लिए

 आदेश  जारी  कर  दिये  गये

 क्या  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  भ्रधिकांश  जनता  हिन्दी  भाषा  नहीं  अन्य  राष्ट्रीय  भाषाओं

 में  से  किसी  एक  भाषा  में  साइन  बोर्ड  लगवाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गयी  और

 क्या  केंद्रीय  सरकार  ने  इस  मामले  में  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  की  राज्य  सरकारों से  1...

 किया हैं  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (  श्री
 :  कौर  रेलवे  विभागों  को  रादेश

 दे  दिया  गया  है  कि  वह  स्टेशन  के  नामों  के  बोर्ड  लिपि में  हिदी  अंग्रेजी  में  यदि  उस  क्षेत्र

 की  प्रादेशिक भाषा  जिसमें  वह  स्टेशन  स्थित  हिन्दी  न  हो  प्रादेशिक भाषा  में  लगायें  ।  स्टेशन के  नामों

 के  बोर्डों  के  अतिरिक्त  जहां  तक  साइन  बोर्डों  तथा  सुनारों  का  सम्बन्ध  अ्रलग-ग्रलग  रेलवे

 अपनी  प्रथा  का  पालन  कर  रही  हैं  ।

 (7)  नहीं  ।

 रामा  कया  कारण  है  कि
 उक्त  भ्रनुदेशों  के  बावजूद  भी  अधिकांश  स्टेशनों  पर  स्टेशन

 नाम  बोर्डों  को  छोड़कर  प्राय  साइनबोर्ड  वहां  की  स्थानीय  भाषियों  में  नहीं  हैं  ?

 श्री
 श्रलगेदान

 :
 शायद  माननीय  सदस्य  स्टेशन  नाम  बोर्डों  के  अलावा  अन्य  नाम  बोर्डों  के  सम्बन्ध

 में  कह  रहे  हैं
 ।  ग्र हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  वह  अधिकांश  sas  में  वह  स्थानीय  भाषा  में  नहीं  लिखे  जा

 रहे  हैं
 ।

 रामा  राव  :  मेरा  प्रदान  यह  था  कि  वह  स्थानीय  भाषाओं  में  क्यों  नहीं  लिखे  जा  रहे  हैं
 ?

 श्री  श्रलगेक्षन
 :

 हम  इस  बात  पर  विचार ——

 अंग्रेजी  में



 १७  PEXy  मौखिक  उत्तर

 सेठ  गोविन्द दास  :  क्या  सरकार  इस  बात  की  तरन्त  व्यवस्था  करेगी  कि  जिन-जिन  स्थानों  की

 मातृभाषा  हिन्दी  नहीं  वहां  हिन्दी  के  साथ  ही  वहां  की  भाषाओं  के  साइन-बोर्ड  भी  लगा  दिये  जायें
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल०  बी०  शास्त्री  :  इस  का  तो  पहले  से  ही  इन्तजाम  हर

 जगह  स्टेशनों  के  बारे  में  हमारा  न्  यह  है  कि  पहले  रिजनल  भाषा  में  नाम  दिया

 फिर  हिन्दी  में  कौर  उसके  बाद  अंग्रेजी  में  ।

 दुर-सवार

 1*४९.  श्री  इब्राहीम :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  दूर-संचार  के क्षेत्र में

 विदेशों
 में  प्राप्त  आधुनिकतम  प्रगति के  साथ  बराबर  चलाने  के  लिये  श्री  तक  कितने  पदाधिकारी  विदेशों

 में  प्रशिक्षित  किये  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  प् | |

 इब्राहीम  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  किन-किन  देशों  का  भारत  के  साथ  दूर-संचार  सम्बन्ध  है

 श्री राज  बहादुर  :  वह  एक  बिल्कुल भिन्न  प्रदान  हैं  ।  यह  प्रशन  दूर  संचार  भ्र सैनिक  उड्डयन  कौर

 अन्य  विषयों  में  प्रशिक्षण  के  लिये  विदेश  भेजे  गये  पदाधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 तेलकीकर
 :  क्या  मैं  प्रशिक्षित  पदाधिकारियों  की  राज्य-वार  संख्या  जान  सकता  हूं  |

 श्री राज  बहादुर  पदाधिकारी  केन्द्रीय  सरकार  में  हैं  प्रौढ़  वे  सभी  राज्यों  से  लिये  जाते  हैं  ।

 उनका  मूल  राज्य  बताना  मेरे  लिये  संभव  नहीं  है  ।

 अनाज क  मलय

 1*४०.  श्री  एस०  सी०  सिंघल  :  व्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खाद्यान्नों  र  प्राय  क़ृषि-पदार्थों  के  मुल्यों  में  प्रभी  हाल  की  वृद्धि  के  क्या  करण

 इन  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 भारत  सरकार  प्रौढ़  सभी  राज्य  सरकारों  के  पास  अनाज  का  कितना  संग्रह  है

 नया  यह  सत्य  है  कि  भारत  सरकार  ने  विदेशों  से  अनाज  खरीदना  शर  कर  दिया  है

 शर  भारतीय  पत्तनों  पर  उनका  क्या  मलय  होगा
 ?

 tera  और  कृषि  उपमंत्री  एम०  वी०  कपास  तेलहन

 के  मुल्यों  में  प्रभी  हाल  की  ate  का  एक  कारण  यह  है  कि  श्रत्यधघिक  वर्षा  कौर  बाढ़  के  कारण इस

 ay
 खरीफ़

 की
 फ़सलों  में  उत्पादन  कुछ  कम  हुमा  है  र  दूसरा  कारण  यह  हैं  कि  विशेषकर  गेहूं  के

 यापार कें  सम्बन्ध  म  ह  |

 चावल  कौर  गेहूं  की  बनी  चीजों  के  निर्यात  पर  रोक  लगा  दी  गयी

 है  ।
 दिल्ली  कौर  बिहार  में  केन्द्रित  रक्षित  डिपो  से  गेहूं  ae  दिया  जा

 रहा  है
 |

 उत्तर  प्रदेश  पौर  मध्य  भारत
 की

 राज्य  सरकारों  को  झपने-श्रापना  राज्यों  में  गेहूं  देने  की
 ante भी  दी  गयी  है  ।

 १९४५६  के  प्रीत  तक  सरकार  के  पास  ७.६  लाख  टन  था  ।

 ait  केवल  गेहूं  ही  विदेशों  से  खरीदा  जा  रहा  है  ।  कभी  हाल  में  की  गयी  खरीदों  का

 भारतीय  पत्तनों  पर  लागत-भाड़ा  सहित  मूल्य  थोक  में  १२
 रुपये

 मन  से  १४  रुपये  ८  प्रति  मन

 तक  है  मूल्य  जहाज  से
 न

 उतारे  गये  माल  के  2)  लटक arg

 में



 १०  १७  १९५६

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  REY EAUY  में  aaa  किये  जाने  वाले  गेहूं  का  कोटा

 mate गेहूं  संगठन  के  विनिश्चय  के  बाद  निर्धारित  किया  जायगा  अथवा  खाद्य  और  कृषि  मंत्रालय

 ने  पहलें  ही  कोई  निश्चय  कर  लिया  है
 ?

 श्री  एम०  वी  ०
 कृष्ण प्पा

 :
 अन्तर्राष्ट्रीय  गेहूं  करार  केवल  इस  के  तक  समाप्त

 हो  जायगा  ।  वर्तमान  खरीद  पुराने  करार  के  हो  रही है  ।

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  मैंने  Peus-Ko FH fad Fal AT | के  लिये  पुछा  था  ।

 श्री  श्रीनारायण  देना के  महत्वपूर्ण  केन्द्रों  में  विभिन्न  अनाजों  के  मूल्यों  में  किस  हद  तक

 वृद्धि हुई
 है  !

 एम०  वी
 ०

 कृष्ण प्पा
 :

 वह  असाधारण  वृद्धि  बिल्कुल  नही ंहै  |  वह  अन्य  मूल्यों  की  देखा

 देखी  में  हुई  |  तेलहन  के  भाव  २५  से  ३०  प्रतिशत  तक  बढ़  गये
 |

 कपास  के  भाव  लगभग  23.0  प्रतिशत  तक

 बढ़  गयें  ।  उन  भावों  की  देखा-देखी  में  गेहूं  का  भाव  लगभग  १  रुपये  से  लेकर  २  रुपये  प्रतिमन  तक  बढ़

 गया ।  मोगा  में  गेहूं  का  भाव  दिसम्बर  में  एक  रुपया  बढ़  गया  ;  पहले वह  १२  रुपये ८  श्मा रं

 और  १३'रुपये
 ८

 खाने  तक  बढ़  गया  ।  हापुड़  में  भाव  १२  से  १३  रुपये  तक  था  ।  दिसम्बर  प्रौर  जनवरी

 में  वह  एक  रुपये  से  डेढ़  रुपये  तक  बढ़  गया  |  किन्तु  ज्यों  ही  हमने  भ्रपने  भंडार  खोल  भाव  फिर  गिर

 गये  हैं  ।

 श्री  बेलायुधन
 :  PEYS-UY  में  भारत  से  कितना  चावल  निर्यात  किया  ae  क्या  यह  निर्यात

 सारे  देश  खाद्यान्नों  के  भाव  बढ़  जाने  का  कारण  नहीं  हैं  ?

 श्री  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा :  कदापि  नहीं  |  हमने  गत  वर्ष  लगभग  १,£६,०००  टन  चावल  निर्यात

 किया है  ।  चावल  के  निर्यात  की  अनुमति  यहां  चावल  के  भावों  में  स्थायित्व लाने  के  लिये  दी  गई  ।

 जब  भाव  इतने  अधिक  गिर  गये  कि  वे  श्रमिक  स्तर  पर  नहीं  रहे  तब  हमें  निर्यात  के  लिये  ग्र नुम ति  देनी

 बड़ी  ।  चावल  के  भाव  में  बिल्कुल  वृद्धि  नहीं  हुई  है
 ।

 इन  निर्यातों  के  लिये  अनुमति  देकर  हसने  चावल  के

 भावों  के  नीचे  गिरने  की  प्रवृत्ति  को  रोका  है  देश  में  चावल  के  भावों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 एस०  सी०  मिश्र  :  क्या  सरकार  केवल  कृषि-मूल्यों  को  नीचे  लाने  के  उद्देश्य  से  बाहर  से

 गेहूं  खरीद  कर  भारत  में  ला  रही  है  या  उसे  भारतीय  उत्पादन  में  कुछ  कमी  की  श्रीलंका है  ?

 fare  site  कृषि  मंत्री  (Cis  ए०  पी०  :  यह  कृषि-उत्पादों  के  मूल्य  नीचे  लाने  का  प्रशन  नहीं  ।

 उसका  कारण  था  कि  बाढ़  के  कारण  खरीफ  की  फसलों  में  कुछ  कमी  हुई  थी  ।  इसीलिये  गेहूं  का

 करना  पड़ा  ।

 श्रीमती  तारक इव री  सिन्हा
 :

 कुछ  दिन  पूर्व  समाचार  पत्रों  में  खबर  निकली  थी  कि  भारत  आगामी

 अन्तर्राष्ट्रीय  गेहूं  सम्मेलन  में  गेहूं  के  मूल्यों  में  कमी
 की

 मांग  करेगा
 |

 कया  मैं  जान  सकती  हुं  कि  सरकार

 ae  कितना  गेहूं  खरीदने  जा  रही  है  प्रौढ़  कितना  भविष्य  के  लिये  रहती  रूप  में  रखने  जा  रही  है  जिससे
 कि  भारत  का  दृष्टिकोण  स्वीकार  किये  जाने  की  दशा  में  मूल्यों  में  कमी  से  लाभ  उठाया  जा  सके  ?

 श्री go  पी०  जेन  ये  विषय  अन्तर्राष्ट्रीय  ig  करार  के  भ्रन्तर्गत  सम्राट  हैं  कौर  वह  वार्त्ता  का  विषय

 होगा  ।  यह  बताना  संभव  नहीं  हैं  कि  वार्ता  किस  प्रकार  बढ़ेगी  |  जहां  तक  2eye-Yo F atte faz में  खरीद  किये

 जाने  वालें  परिमाण  का  सम्बन्ध  वह  अधिकतर  पुराने  करार  के  भ्रमित  ही  किया  जायगा  जैसे  कि  मेरे

 सहयोगी  ने  भ्र भी  बताया
 गौर

 नये  गेहूं  करार  से  उसका  कोई  सम्बन्ध  हो  भी  सकता  है  अथवा  नहीं
 भी  हो  सकता
 oe  Sr

 मूल  म्रंग्रेजी  में



 मौखिक  उत्तर  न

 श्री  फीरोज  गांधी
 :

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  व्यापारी  लोग  भ्रमण
 भंडारों  से

 भ्रमण  बेचे-जाने की

 तिथियां  पहले  ही  कैसे  जान  जाते  हैं
 ?

 मैं  समझता  हूं  माननीय  मंत्री  गड़बड़ा  रहे  मैं  इसे  प्रौढ़  स्पष्ट

 करूंगा

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  आवश्यक  नहीं  है  ।  मंत्री  प्रशन  समझ  गये  हैं  ।
 प्रशन

 बहुत  सीधा  कौर

 स्पष्ट  है  ।  क्या  सचिवालय  से  कोई  भेद  खुल  गया  है
 ?

 माननीय  सदस्य  यही  बात  जानना  चाहते  हैं  ।

 श्री  वी ०  कृष्णणप्पा  :  साधारणतया ऐसे  मामलों  में  जहां  बाजार  पर  प्रभाव  कोई  भेद

 नहीं  खोला  जाता  है  ।  कुछ  मामलों  में  हम  घोषणा  करते  हैं  कि  अमुक  तारीख  से  गेहूं  के  भंडार  बिक्री

 के  लिये  खोल  दिये  जायेंगे  ।  यदि  ऐसे  मामलों  में  खबर  फैल  जाती  तो  वह  हमारे  लिये  श्र  भी  बरच्छा  है

 क्योंकि  उस  दशा  में  भाव  तुरन्त  गिर  जायेंगे  ।  हमारी  इस  घोषणा  से
 कि

 हम  तारीख  से  भ्र पने  भंडार

 बिक्री  के  लिये  खोल  बाजार  पर  बहुत  कच्छ  प्रभाव  पड़ता  इसलिये  हमें  इस  पर  चिन्ता  न  करनी

 चाहिय े।

 श्री  फीरोज  गांधी  :  कया  मंत्री  महोदय  लोक-सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखने की  कृपा

 करेंगे
 जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  कितने

 मामलों
 में

 घोषणा
 की  गयी  प्रौढ़

 कितने  मामलों
 में  भेद

 खुला
 ?

 श्री  ए०  पी०  जन  :
 मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  को  स्वयं  इसकी  जानकारी  प्रगति

 से  है
 ।

 डी०  तिवारी :  गोदाम  स्थापित  करने  के  विषय  में  कया  प्रगति  की  गयी  जिससे

 भावों  के  उतार-चढ़ाव  पर  नियंत्रण  रखा  जा  सके  ?

 ie  एम०  वो ०  कृष्ण प्पा
 :

 भावों  के  उतार-चढ़ाव  पर  नियंत्रण  रखने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  देश

 में  रक्षितसंग्रह या  भ्राता  के  लिये  भंडार  रखने  क़ा  निश्चय  किया है  ।  कि  पहले  मैने

 बताया  हमारे  पास  प्रभी  लगभग  oll  लाख  टन  अनाज  है  ।  गोदाम  बनाने  का  कार्यक्रम  भी  है  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिये  एक  विधेयक  अर्थात्  गोदाम  में  माल  रखने  सम्बन्धी  विधेयक  शीघ्र ही  सभा  के  समक्ष

 रखा  जायेगा  |  उसके  च्  सरकार  कई  गोदाम  बनायेगी  कौर  इस  प्रकार  अ्रसामान्य  उतार-चढ़ाव

 पर  नियंत्रण  रखेगी  ।

 डी०  एन०  तिवारी
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  वह  विधेयक  कब  प्रस्तुत  करेगी  ?

 श्री  हेमा  :  माननीय  उपमंत्री  ने  बताया  कि  सरकारी  भंडार  बिक्री के  लिये  खोल  दिये  जाने  के

 बाद  गेहूं  का  भाव  प्रेरक  पहले  के  स्तर  तक  १२  रुपये
 ८

 तक  गया  ।  क्या  मैं  जान  सकता

 हूं  कि  कहीं  भी  राज  यह  भाव  है  ?

 श्री  एम०  वी  ०  कृष्ण प्पा :  दिल्ली  में  भाव  १४  रुपये
 ८

 date  यह  इस  कारण  है  कि  सरका  t

 श्राज  १४  रुपये  पर  बेच  रही  है  ।  हापुड़  में  भाव  १४  रुपये २  खाने  से  १४  रुपये
 ४

 खाने  है  ।  मोगा  में  वह

 १३  रुपये  है  ।  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  भाव  १२  रुपये
 ८

 कराने  तक  गिर  गये  हैं  ।  भाव  १२  रुपये  ८  खाने  से

 १३  रुपये
 ८

 जाने  चढ़  गया  प्रौर  वह  मोगा  में  १३  रुपये
 ४

 खाने  तक  गया  है  |

 श्री  ए०  एस०  थामंस :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कुछ  राज्यों  से  प्राप्त  सेला  चावल  कब  से  बेच

 दिया  गया  श्र  यदि  तो  किस  मूल्य
 पर

 !

 मूल  was  में
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 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा :  में  प्रशन  नहीं  समझ  पाया
 /

 लिया  गया  सेला  चावल बेच  दिया श्री  ए०  एम  ०  थामस  :
 मैं  जान  सकता  हूं  कि  कुछ  राज्यों  से

 गया  है  कौर  यदि  तो  किस  मूल्य पर  ?

 aye  करू  जैसे  कि  टावनकोर एम०
 वी  ०  कृष्ण प्पा :  इसमें  से  कुछ  तो

 बेच  दिया
 गया  है  SO)  दि क

 कोचीन का  जिसका  कि  मेरे  माननीय  मित्र  निर्देश  कर  रहे  बेचा  जा  रहा  है  ।

 श्री  ए०  एम०  थामस  :  यदि  किसी  विशिष्ट  राज्य  में  मलय  बढ़  गया  था  तो  उस  संग्रह  को  बेचने

 में  सरकार  के  मार्ग  में  क्या  रुकावट

 xa  ५
 श्री  एम०  वो०  कृष्ण प्पा  मूल्य  को  बढ़ने  देने  का  कोई प्रदान नहीं  है  ।  जब  भी  मूल्य  में  वृद्धि

 होती  हम  झ्र विलम्ब  ही  संग्रह  में  से  निकालते  हैं  ।  इस  बाढ़  तथा  अन्य  प्राकृतिक  कारणों  के  बावजूद

 चावल  के  उत्पादन  में  साढ़े  सात  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है
 ।

 अतएव  चावल  के  मूल्य  में  वृद्धि  होने  से

 परेशानी  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  हम  पल्लों  को  अ्रनचित  सीमा  तक  नहीं  बढ़ने  देते  ।

 लंकासन्दरम  :  कभी-कभी दिए  गए  इस  वक्तव्य  की  दृष्टि  में  कि  सरकार  के  पास

 9,५०,०००  टन  का  संग्रह  क्या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  आगामी  वित्तीय  वर्ष  के
 लिये

 खाद्यान्नों की  समस्त  मात्रा  की  खरीद  व  उस  समय  तक  के  लिए  स्थगित  कर  देगी  जब  तक  कि

 प्रगामी  समझौते पर  बातचीत  जिससे  कि  मलय  की  कमी  का  भी  लाभ  उठाया  जा  सके
 ?

 श्री ए०  जेन  :  प्रस्ताव  यह  है  कि  हमारे  पास  गेहूं  का  ७,५०,०००  टन  का  संग्रह हो

 चावल  का  भी  9,40,
 ०००

 लाख  टन  का
 ।
 दोनों  के  बारे  में  यह

 १०  लाख  टन  तक  भी  हो  सकता

 उक्त  संग्रह  के  पूरा  हो  जाने
 तक

 हमारा  विचार  अग्रेतर  खरीद  की  बातचीत  करने  का  है
 ।

 समस्त  संग्रह
 के  पुरा  होने  में  कुछ  समय  अवद्य  लगेंगी  ।

 श्री  बी०  डी०  पांडे  सरकार  की  तरफ  से  बार-बार  ये  ढोल  पीटे  गये  हैं  खुशी  के

 बजाये  गये  हैं  कि  हम  wa  के  विषय  में  झ्रात्म-पोशी  हो  गये  हैं  ।  फिर  यह  अन्न  की  कमी  क्यों  होती  हैं

 बाहर  से  भ्रमण  मंगाने  की  झ्ावद्यकता  क्यों  होती  है
 ?

 यह  बात  हम  को  अच्छी  तरह  से  समझायी

 जानी  यह  जो  इतना  रुपया  प्रतीक  ५  भ्रान्दो  लग  पर  वच  हो  रहा  है  इसका  फ़ायदा

 देश  को  नहीं  हो  रहा  मानी  हैं
 ?

 श्री न  पी०  जन  आपको  यह  मामला  अच्छी  तरह  समझाया  श्राप  घबरायें नहीं  ।

 पहली  बात  तो  यह  है
 कि

 मंगाया  जा  रहा  है  वह  स्टिक्स  को  बनाने  को  लिए  मंगाया  जा  रहा

 कौर  यह  हमेशा  कहा  गया
 कि

 स्टिक्स
 को

 बनाने
 के

 लिए  wa  बाहर  से  मंगाया  जायेगा  ॥

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  एक  ऐसा  मुल्क  है  कि  जिसमें  ८०  फ़ीसदी  खेती  वारिश  पर  निर्भर

 करती  सिर्फ  २०  फ़ीसदी  खेती  सिंचाई  से  होती  है  ।  जहां  तक  उस  ८०  फ़ीसदी  खेती  का  ताल्लुक  है

 जो
 कि

 बारिश  पर  निर्भर  करती  दुनिया  में  कोई  ऐसी  ताकत  नहीं  न  कोई  ऐसा  अक्लमन्द  ग्रामीण

 है
 जो

 हमेशा  इस  बात  की  जिम्मेदारी  ले  सके  बारिश  हमेशा साथ  देगी  ।  इसके  भ्र लावा  हिन्दुस्तान  में

 बहियां  भी  art  सूखा  भी  पड़ता  साइक्लोन  भी  ३  हैं  ।  ये  तमाम  ऐसी  चीजें  हैं  कि  जिनकी  वजह

 से  खेती  में  कमी  पड़  सकती  है  कौर  उस  बाहर  से  a  मंगाना  होगा  ।  जो  बातें  सरकार  की  तरफ  से

 कही  गयी  हैं
 वे

 नोबल  कंडीशन्स  परिस्थितियों  )  के  लिए  कही  गयी  कौर  जब  एबनार्मल

 कंडीशनर  होंगी  तो  वे  सब  बातें  पलट  सकती  हैं  !
 एशशएएएएपएशटटटटटशटटटएएिएएएल्ए

 अंग्रेजी में



 १३ मौखिक

 श्रीमती  सुषमा  सेन
 :

 क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सावधानी  बरत  रही  है
 कि

 ग्रस्त  जैसे  में  मूल्यों  में  वृद्धि न  हो  ?

 श्री  ए०  पी०  जैन  :  जिन  क्षेत्रों  में  कि  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  की  प्रवृत्ति  दिखाई  हमने

 स्टाक  में  से  बिक्री  करने  का  निर्णय  किया  कौर  ऐसा  करते  रहे  जिससे  कि  मूल्य  उचित
 सीमा

 के
 अन्य  ही  रहें  ।

 बैंक  कर्मचारियों की  हड़ताल

 1*४५१.  श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ६  कौर  ७  जनवरी  को  समस्त  भारत  में  बैंक-कर्मचारियों  ने  हड़ताल  की  थी  ;

 कर्मचारियों  की  क्या  शिकायतें  ak

 सरकार  ने  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 fort  उपमंत्री
 आबिद  जी  देश  के  नाक  भागों  में  हड़ताल  हुई  थी

 ।

 बैंक  पंचात  के  भ्रनुसार  बैंकों  द्वारा  कार्यवाही  करने  के  परिणामस्वरूप  कुछ  कर्मचारियों  के

 वेतनों  में  जो  कमी  हुई  उसी  के  विरुद्ध  यह  हडतालें  की  गई  थीं  ।

 सरकार यह  पहले ही  स्पष्ट  कर  चुकी हैं  कि  बैंक-कमंचारियों  की  विभिन्न

 अवधि  की  ६  ७  जनवरी  को  पूरे  दिन  की  बैंकों  के  में

 गुल  मचा  कर  प्रदर्शन  मैनेजर  को  घेर  लेना  इत्यादि--बैंक पंचात  द्वारा  निर्णीत  मामलों  के  सम्बन्ध

 में  भ्रनुचित  तथा  गलत  हैं  पौर  इससे  सरकार  के  लिए  मध्यस्थता  करना  बन॑  जाता  हैं  ।

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :
 इस  बात  की  दृष्टि  में

 कि
 गृहमंत्री  ने  पूर्व-चेतावनी  दे  दी  थी  कि  बैंक

 हड़ताल  वैधानिक  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  तथा  बैंक  कर्मा  संस्था  के  मध्य भी

 बातचीत  चल  रही है  ?

 श्री  झाबिद  अरली  :  नहीं  ।

 Tait  जी०  पी०  सिन्हा  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  बेंक-कर्मचारियों  तथ  पच्छिमी  बंगाल  के

 मुख्य  मंत्री  के  बीच  कोई  चर्चा  हुई  थी
 ?

 श्रम  मंत्रो  खंभा  देसाई  )  कोई  भी  बातचीत  नहीं  चल  रही  है
 !  पच्छिमी  बंगाल के  मुख्य

 मंत्री  द्वारा  बातचीत  किए  जाने  का  कोई  नहीं  किन्तु  बैंक  कर्मचारी  मुख्य  मंत्री  के  पास  इस  उद्देश्य

 से  गए  कि  कुछ  समय  तक  चैकों  के  भुगतान  की  व्यवस्था  हो
 जाय

 ।  वहां  बैंक-कर्मचारियों  ने  शीरानी

 गलती  देख  ली  है  तथा  चैकों  का  भुगतान  करने  के  लिए
 तैयार  हो  गए  यह  काम  aa  कर  दिया

 गया  हैँ  |

 श्री  बेलायुधन  :  कया  यह  सच  है  कि  जब  उपमंत्री जी  त्रिवेंद्रम  में  थे  तब  उन्होंने  कहा था  कि

 यह  केवल एक
 राजनीतिक

 हड़ताल  है
 प्रौढ़  बैंक-कमंचारियों की  कोई  वास्तविक  शिकायतें  नहीं हैं  ।

 किन्तु  तत्पश्चात  शीघ्र  ही  सरकार  ने  यह  मान  लिया  कि  कर्मचारियों  की  कुछ  शिकायतें  थीं  ?

 श्री  award  देसाई
 :

 यह  सरकार  के  कहने  की  बात  नही ंहैं  कि  यह  राजनीतिक  sara  थी

 अथवा  नहीं थी
 ।

 यह  उनके  विचारने  की  बात  है  जिन्होंने  कि  हड़ताल  प्रतिपादित  की  थी  ।  जहां तक

 के  दूसरे  पहलू  का  सवाल  संसद र  द्वारा  पहले  ही  कानून  पास  किया  जा  चुका है  ।  जहां  तक  सरकार  का

 सम्बन्ध यह  afr  चीज़ है  ।

 wr  मे
 a  गा
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 श्री  बेलायुधन
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं
 far किस  बैंक  कर्मचारियों  के  झगड़े  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 द्वारा  सब  से  नया  कया  कदम  उठाया  गया  है  ?

 श्री  ६  देसाई
 :

 कोई  कदम  Haas  नहीं  हैं
 ।

 श्री  बेला यु धन
 :

 मैं  इसे  समझ
 न

 सका

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  प्रदान  पर  प्रदान  पूछते  चले  जाते हैं  और  मंत्रीजी  के  उत्तर

 सुनने  की  प्रतीक्षा  नहीं  उन्होंने  कहा  कि  कोई  कदम  श्रावक  नहीं  हैं
 |

 श्री  टी०  बी०  विफल  क्या  मैं  जान  सकता  हूं
 कि

 मंत्री  जी
 ने  ६  कौर  ७  जनवरी  की

 हड़ताल  को  किन  धाराओं  के  भ्रन्तगंत  अवैध  घोषित  किया  है  ?  कया  मैं  यह  भी  जान  सकता  हूं  कि  इस

 बात  की दृष्टि में  कि  कुछ  बैंक  वाले  बैंक  कर्मचारियों  का  वेतन  घटाना  चाहते
 बेक

 कर्मचारी  संस्था  द्वारा  यह  प्रार्थना  की  गई  थ्री  कि  इस  झगड़े  के  निबटारे के  एक  त्रितलीय  सम्मेलन

 बुलाया  जाए
 ?

 खंड्भाई  देसाई  :
 जहां  तक  प्रथम  प्रदान  का  सम्बन्ध  प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम की

 च्  धारा  के  भ्रन्तगंत  यह  हड़ताल  समझी  गयी  जहां  तक
 कि

 त्रिदलीय  सम्मेलन  का  सम्बन्ध

 ऐसा  कोई  सम्मेलन  बुलाने  का  विचार  नहीं  है  फौरन  इसकी  कोई  शभ्रावश्यकता हैं  ।  इसके

 हमने  जो  भ्र धि नियम  पास  किया  है  उसके  अनुसार  यदि  कुछ  कर्मचारियों  के  वेतन  में  कमी  हो  गयी  है
 तो

 इस  समस्या  के  हल  का  तरीका  बिल्कुल  दूसरा  था  न  कि  ca  प्रदर्शन  तथा  बैंकों  के

 श्रागे  किया  गया  कोर-दाराना  ।  यह  ऐसा  मामला  है  जिसे  कि  बैंक  कामना  री  od  बैंकों  के  साथ

 चीत  द्वारा  निर्णीत  कर  सकते  थे

 श्री ए०  र्म ०  क्या  हरनेक  बैंकों  ने  ६  कौर  ७  जनवरी  की  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में

 art  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कार्यवाही  की  है
 ?

 यदि  तो  श्रम-मंत्रालय का  इस  क्या

 दृष्टिकोण है  ?

 शो  बडभाई (६  देसाई
 :

 सरकार  ने  यह  खबरें  समाचार  पत्रों  में  पढ़ी  थीं  ।

 श्री  Fo  पी०
 त्रिपाठी

 :
 क्या  मैं  इसका  स्पष्ट  अर्थ  यह  समझूं  कि  हमने  जो  कानून  पास  किया

 उसके  भ्र लावा  भी  बैंक  कमंचारियों  को  इस  बात  की  आज़ादी  है  कि  द्वि-दलीय  झ्राधार  पर  वे

 कोई  समझोता कर  सकते  हैं  ?

 श्री  खंभा  देसाई
 :

 सरकार  को  कुछ  बैंक-कर्मचारियों  से  इस  aa
 के  प्रतिनिधान  प्राप्त

 हुए  थे
 कि

 वे  दिए  गए  नेतृत्व  से  तंग  करा  चुके  प्रौर  हम  ने  उन  लोगों  से  कह  दिया
 कि  इस  मामले

 पर  वे  सम्बधित  बैंकों  से  विचार-विमर्श  कर  सकते

 श्री
 के०  के०  बसु  :  क्या मैं  जान  सकता  हुं  कि  हड़ताल  पर  समझौते  के  बाद  जब  बैंक  कर्मचारी

 इकट्ठ  हुये  काम  को  खतम  करने  के  लिए  शरीक समय  तक  काम  करना  चाहते  थे  तो  उनके  विरुद्ध

 अनुशासनिक  की  गयी--विशेषकर  बंगाल  में  ?

 श्री  खंभा  देसाई
 :

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  इस  प्रकार  का  कोई  समझौता  था  ।  जो  भी

 शासनिक  कार्यवाही  गयी  अथवा  की  जानी  यह  सब  मामला  पूर्णतया  बैंक  तथा  बैंक  कर्मचारियों

 के  बीच  का  है  ।

 श्री  बी०  डी०  पांडे  :  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  शाप  का  प्रदान  कया  है

 ?

 मूल
 ed  | जी  में  |
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 श्री  बी०  डी०  पांडे
 :

 क्या  सब  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाने  वाला  है
 ?

 श्री  खंभा  देसाई
 :

 मैं  नहीं  समझता
 कि

 इस  9 ५८५  प्रश्न  का  मेरे  द्वारा  दिये  गये  उत्तर
 स

 क्या  सम्बन्ध है  |

 श्री  बी०  डी०  पांडे  :  चूंकि  बीमा  व्यवसाय  कुव्यवस्थित  सरकार  ने  इसे  भ्र पने  हाथ  में  ले

 कौर  ये  बैंक  भी  कुव्यवस्थित  हैं  सरकार  उन्हें  ले  क्यों  नहीं  लेती
 ?

 श्री  खंभा  इस  बात  के  सम्बन्ध  में  कोई  तक॑  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है
 कि  बैंक

 अव्यवस्थित  हैं  |

 श्री  जोखिम  आल्वा  :  बैंकों  तथा  उनके  कर्मचारियों  के  मध्य  के  विवाद  के  समस्त  इतिहास

 क्या  श्रम  मंत्रालय  ने  बैंक  कर्मचारियों की  श्राधारभूत  अर्थात  मकान  देने  पर

 कोई  विचार  किया  विशेषकर  जब  कि  विदेशी  बैंक  लाखों  स्टरलिंग  भारत  से  बाहर  भेज  रहें  हैं  ?

 श्री  खंड भाई  देसाई
 :

 यह  प्रश्न  मेरी  समझ  में  नहीं  भराया ।

 दिघवारा  स्टेशन  पर  प्रतीक्षालय

 *
 २.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी :  क्या  रेलवे  मंत्री  २  १९४५५  को  दिये  गये

 कित  प्रदान  संख्या  ७१४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  दिघवारा  स्टेशन  पर  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों के  लिये  प्रतीक्षालय

 बनाने  के  लिये  मंजूरी  दे  दी  गई

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  कब  आरम्भ

 यदि  तो  विलम्ब  के  कारण  क्या

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिव  शाहनवाज
 at):

 हां  |

 बहुत  जल्द  |

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  बहुत  जल्दी  का  भ्र थे  कया  है  जब
 कि  सोनपुर  में  फुटब्रिज  बनाने  को  कहा  गया  था  कि  बहुत  जल्द  बनेगा  कौर  उसको  साल

 भर
 हो  गया

 ait  वह  wt  तक  नहीं  बना  ?

 श्री  दा हू नवाज  खां
 :

 इस  जल्दी  का  जो  इस  सवाल  से  ताल्लुक  रखता  है  वह  यह  है
 कि

 यह
 ar  c

 शेड
 बनाने

 का  काम  इसी  महीने  में  शुरू  हो  जायेगा  कौर  पांच  महीने  में  वह  बिलकुल  मुकम्मिल

 हो  जायेगा  |

 महोदय
 :

 तल  तक  माननीय  सदस्य  को  प्रतीक्षालय  में  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।

 नौवहन

 *y3
 श्री  विभूति  मिश्र

 :
 क्या  परिवहन  मंत्री  २०  १९५५  को  दिये  गये  तारांकित

 संख्या
 €  ३८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ey

 मूल  अंग्रेजी  में
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 g EYR-YY,  PEYV-UY  और  १९५५-५६  में  सरकार  ने  भारतीय  नौवहन  कम्पनियों

 को  कितना  कर्ज  दिया  उसके  ब्याज  की  दर  क्या
 {

 इन  कम्पनियों  ने  कितने  जहाज़  खरीदे  हैं  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उप मन्त्री  भ्र  एक  विवरण  सभा  की  मेज

 पर  रख  दिया  गया  हैं  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १,  waar  संख्या  ३  |

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 स्टेटमेंट  को  देखने  से  पता  चलता  है
 कि

 कोस्टा  ट्रेड  के

 लिये  सरकार  ने
 ८

 farce  लिये  हैं  शर  भ्रोवरसीज  ट्रेड  के  लिये २०  शिप्स  लिये

 तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 ८

 कोस्टा  ट्रेड  के  वास्ते  २०  श्रोवरसीज  ट्रेड  के  वास्ते  काम  में

 वाले  शिप्स  में  कितने  हिन्दुस्तान  में  बने  हैं  कौर  कितने  बाहर  से  खरीदे  गये  हैं
 ?

 श्रलगेदान  :  मेरे  विचार  से  वह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  भारत  में  कितने  बनाये  गये  हैं  ।  हमने

 विशाखापटनम पोत  निर्माण शाला  को  काडर  दे  रखे  हैं  ।  हमने  यार्ड  को  से  भर  दिया  है  |

 वास्तव  में  वे  अनुसूची  के  अनुसार  प्रदान  करने  में  हैं  ।  अपने  याद  को  अ्राइर न दन का न  देने  का

 wet  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।  सही  संख्या  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 रामा  राब
 :

 विवरण  के  ्  सरकार  समुद्र  पार  के  व्यापार  के  लिये  An  प्रतिशत

 ब्याज  लेती  हैं  जब  कि  समुद्रतटीय व्यापार  पर
 ४

 से  wit  प्रतिशत  लेती  है  ।  यह  भेदभाव  क्यों  है
 ?

 tat  झलगेशन
 :

 मेरे  विचार  में  इस  सिद्धांत  को  सभी  भली-भांति  जानते  हैं  ।  समुद्रतटीय  व्यापार

 सुरक्षित  है  क्योंकि  इसे  केवल  भारतीय  नौवहन  के  लिये  रक्षित  रखा  गया  है
 ।

 समुद्र  पार  का

 व्यापार  प्रतिद्वान्द्वता  तथा  बहुत  ही  जोखिम  का  इसीलिये  उनको  कम  ब्याज  पर  ऋण  दिये  हैं
 ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जितना  रुपया  सरकार  ने  इंडियन  शिपिंग  कम्पनीज़

 कों  कोस्टा  ट्रेड  और  श्रोवरसीज  ट्रेड  के  लिये  लोन  दिया  हैं  वह  सारा  का  सारा  रुपया  शिपिंग  कम्पनी

 को  मिल  गया  हैं  या  कुछ  सरकार  को  प्रभी  देना  बाकी है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल०  ato  :  जिस-जिस  कम्पनी  ने  जितना-जितना

 रुपया कर्ज  मांगा  उतना-उतना हमने  उनको  दे  दिया  है  ।

 तारकेश्वर  सिन्हा  :  इस  तथ्य  के  आधार पर  कि  PeUC  से  पोतों  की  लागत  बढ़  गयी

 है  मैं  जान  सकती  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  १९५०  से  नौवहन  समवायों  को  सानुपातिक  रूप  से  ऋण

 भी  बढ़ा  दिया  हैं  ?

 श्री  श्रलगेशान
 :

 हम  लागत  मूल्य  का
 €०  प्रतिशत भाग  तक  देते  रहे  हैं  ।

 श्री  फीरोज  गांधी  :  लोक-सभा  सचिवालय  ने  एक  शुद्धि पत्र  भेजा  है  जिसमें  बताया  गया  कि

 meq  संख्या  ५४  निकाल  दिया  गया  है  परन्तु  यह  जानना  आवश्यक  है  कि  २७  तारीख  के  लिये  इसकी

 सूचना दी  गई  है
 ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  उन्हें  ऐसा  करने  के  लिये  कह  दूंगा  ।

 चितरंजन रेलवे  इंजन  कारखाना

 1*४५५.  श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  पंचवर्षीय

 योजना  के  प्रस्तुत  रेलवे  इंजनों  के  चितरंजन  स्थित  कारखानें  की  उत्पादन  क्षमता  बढाने  के  किसी

 प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है
 | टु

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 हां  ।

 श्री  विश्वनाथ  राय
 :

 क्या  प्रस्ताव  के  निसार  देश  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  तक

 इंजनों  संबंध  में  आ्रात्मनिर्भर  हो  जायेंगी  ?

 श्री  श्रलगेहान  :  वार्षिक  प्रतिस्थापना के  संबंध  में  area  निर्भर  हो  जायेंगी  ;  जहां  तक  हमारी

 पूर्ण  आवश्यकता का  सम्बन्ध  हमें  भी  आयात  करनी  होगी  |

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  चितरंजन  में  प्रति  वर्ष  में  कितने  इंजन  बनने  की  ara  है  ?

 श्री  अ्रलगेदान  :  इस  एक  मास  में  १२  इंजन  बनाये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  राय  मैं  द्वतीय  योजना  के  अ्रन्तगंत  उत्पादन  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  अलगे दान  :  मैं  उन्हें  सलाह  देता  हूं  कि  वह  राय-व्यस्क  की  प्रतीक्षा करें  क्योंकि  उसमें  सब

 कुछ  दिया  होगा  ।

 श्री  जयपाल  fag  :  इंजन  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  का  यह  प्रश्न  क्या  केवल  भाप  के  इंजनों  सें

 सम्बन्ध  रखता  हैं  अथवा  हम  डीजल  इंजन  का उत्पादन  भी बढ़ा रहें  हैं  ।

 ||
 श्री  झल गे शन  :  यह  प्रश्न  केवल  भाप  इंजनों  के  सम्बन्ध  में  है

 रेलों  का  विकास

 1*४६.  श्री  अनिरुद्ध सिह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  wate  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  मीटर  गाज  विभाग  पर  माल  के

 यातायात  में  कितने  प्रतिशत  बढ़ोत्तरी  होने  की

 बढ़े  हुये  माल  यातायात  के  लिये  उचित  परिवहन  सुविधायें  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  करने  का  विचार  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  ग्र लगे शन :  )  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  अतिरिकत  मालगाड़ियों

 को  चलाने  के  बारे  में  भ्रन्तिम  फैसला  नहीं  किया  गया  है  |

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  विभिन्न  विभागों  पर  मालगाड़ियों
 को

 चलाने
 की

 क्षमता  बढ़ाने  के  लिये

 अतिरिक्त  सुविधायें  देने  की  ara  हैं  ।

 भाग  पर द  च्  NS  गत  ६  मास में  कितने  वैगन  चल श्री  अनिरुद्ध सिह
 :  पूर्वोत्तर  रेलव ेके  मीटर  गाज  वि

 रहे  थे  !

 श्री  श्रलगेशान
 :

 मुझे  इसके  लिये  gor  सूचना  चाहिये  |

 पंडित  एस०
 ato

 मिश्र
 :

 क्या  पूर्वोत्तर रेलवे  की  मुख्य  लाइन  को  दोहरी  लाइन  बनाने का

 प्रस्ताव है  ?'

 श्री  श्रलगेदान  :  जी  समस्तीपुर-दरभंगा  मुजफ्फरपुर-दरभंगा
 विभागों

 कौर  इसी  प्रकार  ax  विभागों  को  दोहरा  करने  के  सम्बन्ध  में  कई  प्रस्ताव  हैं  ।

 श्री  अनिरुद्ध सिह  :  माल  यातायात की  बढ़ोतरी  के  कारण
 किन  जंकशन ों

 पर
 माशेलिंगयाडे

 बढ़ाये  गये

 ह
 न

 sea  ave  fe  मै  कि  मुझे  पूरण
 सूचना

 चाहिये
 ।

 tag  अंग्रेजी



 मौखिक  उत्तर  १७  PENS

 देसी  औषधि  सम्बन्धी  समिति

 1*४७.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी

 क्या  देसी  औषधि  सम्बन्धी  दवे  समिति  ने  अन्तरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  कौर

 यदि  तो  इस  प्रतिवेदन  की  क्या  सिफारिशें  हैँ
 ?

 स्वास्थ्य
 उपमंत्री  :  हां

 ।

 लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध

 संख्या |

 शनी  कृष्णाचाय जोशी  :  क्या  सरकार ने  प्रन्त रिम  प्रतिवेदन की  सिफ़ारिशों को  स्वीकार कर

 लिया है  ?

 श्रीमती  चन्द्र दो खर  :  प्रतिवेदन  कार्यपालिका  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया
 जिसकी

 बैठक  होगी  |

 कृष्णाचार्य  जोशी
 :

 अन्तिम  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  होगा
 ?

 1
 श्रीमती  चन्द्रदोखर

 :
 इसके  जुलाई  भ्रमणा  अगस्त

 १९५६
 तक  प्रस्तुत  होने  की  भरा  है

 |

 श्री  बेला यु धन  :  क्या  सरकार  द्वारा  भेजी  संस्थाओं  को  अपने  कार्य  भार  में  लेने  की  कोई

 प्रस्थापना  है  जैसे  कि  माननीया  मंत्री  ने  हाल  ही  में  दिल्ली  में  एक  भाषण  में  कहा  बताया  जाता  है  ।

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी प्रगति  :  यह  देसी  दवाइयां  तैयार  करने  वाली  उस्ताद  के

 सम्बन्ध में  नहीं  है  ।

 न्यूटन  चिकली  तथा  श्रम्लाबाद  की  कोयला  खानें

 1*४८.  डा०  राम  सुलग  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार को  न्यूटन  चिकली  तथा  श्रम्लाबाद  कोयले  की  खानों  की  की  जांच

 करने  के  लिये  ara  द्वारा  नियुक्त  जांच  न्यायालय
 की

 क्या  उपपत्तियां  हैं  ;

 उस  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  कया  निर्णय  हैं
 ?

 श्रम  उपमंत्री  श्राबिद  न्यूटन  चिकली  तथा  अदिलाबाद  की  कोयला  की  खान

 की  दुर्घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  नियुक्त  जांच  न्यायालयों  के  प्रतिवेदनों  की  प्रतिलिपियां  जिस  में  न्यायालय

 की  उपपत्ति भी  लोक-सभा  पटल  पर  २-६-५५  तथा  २३-१२-५५  को  रख  दी  गई  थी  ।

 दोनों  मामलों  में  न्यायालय  ने  प्रबंधकों  को  उत्तरदायी  ठराया है  ।

 खान  १९५२  के  उपबंधों  के  कोयला  खानों  के  प्रबंधकों  के

 कानूनी  कार्यवाही करने  का  निर्णय
 किया  गया  इस  सम्बन्ध में  आवश्यक  कार्यवाही की  जा  रही  है

 aa  सिफारिशों  अघिकांश  रूप
 कोयला

 खान  विनियमन  संहिता  के  पुर रवि लोकित  प्रारूप  में
 सम्मिलित  कर  दी  गई  जिसका  टिप्पणी  के  लिये  राज्य  सरकारों तथा  खान  को  परिचालन

 किया  गया  है
 ।

 पुनर्विलोकन  संहिता  को  अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  तथा  यथा  संभव  after  लागू  किया

 जायेगा  ।  शेष  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 राम  सुलग  सिह  :  क्या  कोयले  की  खानों  के  अधीक्षण  कर्मचारियों  के  विरुद्ध कोई

 वाही क
 रने  का  प्रस्ताव

 है
 ?

 मूल  अरे  4
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 श्री  झ्राबिद  अर्ली  जी  हां  ।  जिन  का  दोष  उन  पर  अभियोग  लगाया  जायेगा
 तथा  खान

 नियम  के  wets  भी  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही की  जायेगी  |

 राम  सभा  fag:  इन  दुर्घटनाओं  में  जितने  आदमी  मारे  गये
 उन  लोगों को  ae  तक

 कितना

 मुद् नाव जा  दिया  गया  है  और  कितना  दिया  जाने  वाला  है
 ?

 श्री  लबीद  अली
 :

 मुआवजे  की  रकमें  तो  इस  वक्त  मेरे  पास  नहीं  लेकिन  सब
 को  दे

 दी  गई

 ca

 श्री  कामत
 :  न्यूटन  चिकली  खान दुर्घटना के  जांच  न्यायालय  की  इस  सिफारिशों के

 सम्बन्ध में  अब

 तक  क्या  कार्यवाही की  गई  कि  कोयले  की  खानों  में  सुरक्षा  के  पर  विचार  करने  के  लिये

 शिकार  आयोग  नियुक्त  किया  जाये  ?

 श्री  चली  :  यह  प्रश्न भी  विचाराधीन  है  ।

 श्री  कामत  :  गत  तीन  मास  प्राप्त  मास  से  विचार  ?

 श्री  आबिद  अली  :  यह  wae  है  ।

 श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :  कया  इस  प्रतिवेदन  में  निवारण  सामान्य  सिफारिशें  हैं  ?  यदि  तो  इसमें

 से  कौन  सी  स्वीकार  की  जा  रही

 श्री  भ्राबिद  अली  :  जो  सिफारिशें  स्वीकार  हो  सकती  वह  स्वीकार  कर  ली  गई  हूँ  ।

 श्री  टी०  ato  विमर्श  खान  अधिनियम  की  धारा  9€  के  अ्रधीन  न्यूटन  चिकली के  प्रबंधक  के

 प्रतिवेदन  के  प्रकाशित  होने  के  छः  मास  में  अभियोग  चलाया  जाना  चाहिये  क्या मै

 जान  सकता  हूं  प्रबंधक  के  विरुद्ध  तर्क  अ्रभियोग  क्यों  नहीं  चलाया  गया
 ?

 श्री  आबिद
 चली

 :
 यह  प्रतिवेदन  सितम्बर  2eyY  में  गजट  में  प्रकाशित  था

 ।
 मार्चे  तके

 की

 अवधि  हमारे  पास  थी  परन्तु  हमने  छिंदवाड़ा  के  कलेक्टर  को  श्रादेशं  दे  दिये  हैं  कि  प्रबंधक  के  विरुद्ध

 योग  चलाया जाये

 श्री  पी०  सी०  ata:  क्या  इसमें  खानमालिकों  का  कुप्रबंध  भी  शामिल  है
 ?

 श्री  आबिद  wet
 :

 झ्र मला बाद  के  कुछ  मालिकों  को
 भी

 उत्तरदायी  ठहराया  गया  है
 ।

 श्री  do  ato  बिक्री राव  :  चय  जांच  न्यायालय द्वारा  की  गई  २७  सिफारिशों में
 कितनी

 सिफारिशों  पर  विचार  किया  गया  हैं  तथा  कितनी  स्वीकार  की  गई  हैं  ।  कितनी  विचाराधीन हैं  तथा  क्या

 श्री  नारायण  दास  जो  भ्रम्लाबाद  जांच  न्यायालय  के  भ्र से सर  भी  द्वारा  प्रस्तुत  टिप्पणी  की  भी  जांच

 की
 जा  चुकी है

 ।  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्री  आबिद  wet  :
 जी  इन  सभी  सिफारिशों की  जांच  की  जा  चुकी है  तथा  इन  पर  पूर्णतया

 विचार
 कर  लिया  गया  है

 ।
 जैसा  कि  मैं  ने  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  कार्यवाही की  जा  चुकी  है  तथा

 जोभी  संभव  किया  जा  चुका  है  ।

 राम  सुलग  सिंह
 :

 न्यूटन  चिकली  श्र  भ्रम्लाबाद  की  दुर्घटनाओं  में  ११४  भ्रादमी मरे भ्रौर मरे  कौर

 अरब  तक  केवल  दो  दो  सौ  रुपये
 का

 मुश् नाव जा  उन  के  परिवारों  को  दिया  गया  तो  क्या  सरकार  उन

 को  कोई  कौर  भी  मुआवजा  देने  का  विचार  कर  रही  है  या  उन  लोगों  को  यों  ही  छोड़  दिया  जायेगा  ?

 श्री  आबिद  चली
 :

 कुछ  पैसा  तो  कोल माइन्स  वेलफेग्नर फड से उसी वक्त फंड  से  उसी  वक्त  दे  दिया  गया

 था  ताकि  उनको  उस  तकलीफ  न  हो  क्योंकि  कोलियरीज  से  मुआवजा  मिलने में  लगता

 था  ।  जहां
 तक

 मेरा  ख्याल है  ज़ो
 भी  रकम  उन  लोगों  के  हक  की

 थी
 वह  उन

 को  wat  हो  गई

 wa ्य  |  |



 २०  १७  PERE

 फिर भी  मैं  तहकीकात  करूंगा  कौर  जरगर  कहीं  कोई  कमी  रह  गई  होगी  उसको  पूरा  कर

 दिया  जायेगा
 |  जहां तक  मुझे  मालूम  है  न्यूटन  चिकली  में  कभी

 तक
 मुतय्यन  नहीं  हो  सका

 कि  किस

 को  कया  दिया  लेकिन
 फ़िर

 भी  कोल माइन्स  वेलफेयर  फंड  से  उनको  मदद  कर  दी  गई  है  |

 कोयला  क्षेत्रों  में  श्रीपाल

 *ye,  श्री  के०  सी०  सोनिया  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  कोयला  क्षेत्रों  में  पंचवर्षीय योजना  के  भ्रन्तगंत  तपेदिक  अस्पतालों

 की  स्थापना  के  लिये  कोई  योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है
 ।

 \
 श्रम  उपमंत्री  आबिद  कौर  सूचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  मिलने

 पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 विभिन्न  कोयला  खानों में  राजयक्ष्मा पीड़ितों  की  प्रतिशतता

 के  बारे  में  क्या  सरकार  के  पास  ५  हैं
 ?

 श्री  आबिद  श्रली
 :

 लेबर  मिनिस्ट्री  में  तो  नहीं  लेकिन  कोल माइन्स  वेलफेयर  फंड की  माफी

 कुछ  मालमात  हासिल  की  जाती  हैं
 और

 उन्हीं  के  आधार  पर  नये  अस्पताल  खोले  जाते  हैं  ।

 श्री  के०  सी०  सोनिया  :
 जो  यह  बात  कही  गई  हैं  कि  सूचना  मिलने  वाली  हैं  तो  उस  के  सम्बन्ध  में

 मिनिस्ट्री  ने  पहले  से  कुछ  काम  किया  ह  या  नहीं  ?

 श्री  आबिद
 :
 मैं  ने  अजे  किया  था  कि  सूचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  ।  इसके  बारे  में  जिन  जिन

 जरियों  से  सूचना  प्राप्त  की  जा  सकती  है  उनको  लिखा  गया  है  |

 श्री  Fo  सी०  सोनिया :  लेकिन  इसके  लिये  प्लैनिंग  कमिशन  में  रुपये  पैसे  का  इन्तज़ाम  कैसे

 वह  तक  नहीं  हुमा  है
 ?

 श्री  श्राबिद  चली  :  ag  काम  तो  हैल्थ  मिनिस्ट्री  की  मौत  हो  रहा  है  ।

 रामा  राव  :  क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  योजना  हैं  कि  जिसके  भ्रन्तर्गत  कोयला  खान

 कमकरों के  लिए  कम  से  कम  क्षय  रोग  भ्रारोग्यालय  स्थापित  किया  जाये  ।

 श्रम  मंत्री  खं डू भाई  जैसा  कि  मैंने  बताया  कोयला  खान  क्षेत्र  में  स्थित  रोग

 अ्रस्पतालों  में  जगह  बढ़ाने  का  प्रदान  विचाराधीन  है  ।  प्रयोगात्मक  रूप  से  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  श्रासाम

 में  पांच  रोगियों के  पश्चिमी बंगाल  में  १००  रोगियों के  बिहार  में  २००  रोगियों  के

 मध्यप्रदेश में  २०  रोगियो ंके  उड़ीसा में  १०  रोगियों  के  विन्ध्य प्रदेश में  १०  रोगियों के

 हैदराबाद में  २०  रोगियों के  लिए  तथा  राजस्थान में  पांच  रोगियों  के  लिए  जगह  का  प्रबंध  हो  इस

 प्रकार  सब
 मिलाकर  ३७०  रोगियों  के  लिये  जगह  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 रेलों  को  क्षति

 1*६०.  श्री  जेठालाल  जोशी :  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देवा  ग़त  जनवरी  की  शांति  हिसात्मक  गिरोहों  ने  स्टेशनों  के  भवनों  wea

 रेलवे  लाइनों  ae
 रेलइंजनों  तथा  डिब्बों  को  कोई

 क्षति
 पहुंचाई

 भ  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  वह  क्षति  किस  प्रकार
 की

 तथा  कितनी
 हुई  है

 ?

 ।  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  हां  ।

 ma
 तक  प्राप्त  सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  १,  mare  संख्या  ५]  पूर्ण व्यौरे  एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  तथा  प्राप्त  होने  पर

 सभा  पटल  पर  रख  fez  जायेंगे  |

 fait  जेठा लाल  जोशी  :  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  दक्षिण  पूर्वे  रेलवे  को  अ्रत्यधिक  हानि  हुई  है

 तथा  केवल  इस  रेलवे  की  क्षति  लगभग  Y¥,00,000  रुपये  हुई  है  |  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  रेलवे

 प्राधिकारियों  को  इस  तूफान  का  आभास  मिल  चका  था  कौर  क्या  उन्होंने  र  अधिक  क्षति को  रोकने

 के  लिये  अपनी  सारी  शक्ति  लगा  दी  थी  waar  क्या  शरारत  पसंदों  ने  अचानक  अरपना  काम  किया  कौर

 वह  उन  पर  काब  न  पा  सके ?

 wert  :  रेलवे  प्राधिकारियों से  यह  प्राता  नहीं  की  जा  सकती  थी  कि  उनको  इस  तूफान

 का  आभास  मिले  वह  इसकी  रोक  थाम  के  लिये  कार्यवाही  करें  ।  राज्य  में  शांति  तथा  व्यवस्था  के

 लियें  उत्तरदायी  व्यक्तियों  को  इसकी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  थी  श्र  इन  अ्रचानक होने

 वालें  हिंसात्मक  कार्यों  को  रोकने  में  वह  रहें  तथा  इसीलिये  यह  दुर्घटनायें  हुई  |

 श्री  जेठालाल जोशी  रेलवे  स्टेशनों  तथा  रेल  के  डिब्बों  के  जलायें  जाने  तथा  वैगनों  को  उलटने  में

 कया  कोई  मृत्यु  भी  हुई  थी  तथा  यदि  तो  कितने  व्यक्ति  मरे
 ?

 श्री  श्रलगेदान  :  हमें  इसकी  जानकारी  नहीं  है  ।

 सरदार Vo  एस०  सहगल  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जहां  पर  रेलवे  रेलवे  लाइन्स

 श्र
 स्टेशनों  का  नुक्सान  उस  जगह  के  लोगों  पर  नये  टैक्स  ने  की  व्यवस्था की  जायेगी

 ताकि
 नुकसान  का  पैसा  उन  से  वसूल  हो  जाय

 ?

 रेलवे  तथा
 परिवहन

 मंत्री  एल०
 ato  माननीय

 सदस्य
 की

 राय  नामुनासिब तो

 नहीं  लेकिन  इसका  फैसला  स्टेट  गवर्नमेंट  ही  करेंगी  ।

 अल्प  सूचना  और  उत्तर

 पतंगा ली  सैनिकों  द्वारा  श्रनधिप्रवेश

 अल्प  सूचना  न्र इन  संख्या  १.  डा०  लंका  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  ५  aes  १९५६ को  पुर्तगाली  सैनिकों ने  भारतीय  सोमा  में
 अ्रनधिप्रवेश  किया

 यदि  तो  वे  प्रति क्रम  किस  प्रकार

 कितने  व्यक्ति  हताहत  हुए  तथा  वे  किस  राष्ट्र  के  और

 सरकार  द्वारा  ऐसो  घटनाक्रमों  के  श्रावस्ती  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गए  अथवा

 उठाए  जानें  का  प्रस्ताव है  ?

 न्रिबात  मंत्रो
 =  > तथा  हि ह क्य कंत्रो

 त्र  जतवाइरलान  हां

 प्रौढ़  एक  जित
 हग

 जोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  [  देखिये  परिशिष्ट  १,
 श्रीगन्ध  सख्या  Ye  |

 भारत  सरकार  इन  घटनाओं  के
 सम्बन्ध

 में  बहुत
 चिन्तित  है  कौर  उसने  भारत-गोवा  सीमा

 faa “n  अंग्रेजी  में
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 स्पष्ट
 पर  नियुक्त  भारतीय  सीमा  पुलिस  की  उपयुक्त  रूप  से  शीत  बढ़ाने  के  लिये

 कदम  उठाए

 हिदायतें  जारी  कर  दी  गयी  हैं  कि  भारतीय  राज्यक्षेत्र  का  अतिक्रमण करने  वाले  सशस्त्र  पुर्तगाली  सैनिकों

 को  गिरफ्तार  किया  जाना  चाहिये  कौर  उन्हें  रोका  जाना  चाहिये  भ्र  जहां  श्रावस्ती  हो  भारतीय

 राज्यक्षेत्र  में  उनके  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  बल  का  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  |  सरकार  पूृ्तंगाली

 प्राधिकारियों को  विरोध  भी  भेज  रही  है  ।

 लकासन्दरम
 :  इस  घटना  में  मारे  गये  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  क्षतिपूर्ति  के  लिये

 sat

 तक  पुर्तगाल  से  कोई  मांग
 की

 गई  है
 ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  मारे  गये  व्यक्तियों के  सम्बन्ध  में  क्षतिपूर्ति मांगने  का  प्रश्न  सम्भवत

 उठता  ही  नहीं  क्योंकि उनमें  भारतीय  नागरिक  नहीं  मारे  गये हैं  ।  जो  व्यक्ति  मारे  गए  वे  गोझा  के  नागरिक

 मे  जन्मे
 द

 भारत  शे
 में  प्रवेश  करने  का  प्रयत्न  किया  था  ।  मैं  एक  वकील  के  रूप  में  नहीं  बोल

 रहा हैं  ;  मैं  नहीं  जानता कि  इसकी  विधि-सम्बन्धी  उप लक्षणा यें  क्या  होंगी  ;  परन्तु  प्रश्न  यह  है
 कि

 कुछ

 जो  गोझा  से  निकल  कर  भागने  का  प्रयत्न  कर  रहे  गोली  से  मारे  गए  ।  ये  दो  व्यक्ति  थे  जिनमें

 से  एक  गोझ्ा-राज्यक्षेत्र  में  मर  कर  गिरा  शर  दूसरा  भारतीय  राज्यक्षेत्र  सीमीं-रेखा  से  लगभग

 सौ  गज  की  दूरी  पर  ।  भ्र ौर  जसा  कि  विवरण  में  कहा  गया  भारतीय  पुलिस  ने--लगभग

 चार  सिपाहियों  की  छोटी  टुकड़ी  ने--इन  बलात्  प्रवेश  करने  वाले  पुर्तगाली  पुलिसवालों  पर  गोली

 चलाई  जोकि  संख्या  में  लगभग  १५-२०  थैला
 उनको  कुछ  क्षति  पहुंचाई  ।  एक पु तंगा ली

 वाला  गंभीर  रूप  से  न्  भर  बहुत  को  साधारण  चोट  ।
 तत्पश्चात  वे  भाग  गए  शर

 और

 भ्रमों  साथ  गोली  से  मरे  एक  व्यक्ति  का  शव  भी  खींच  लें  गए  ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :
 चूंकि  पुर्तगाली  वस्त्र  भाषा  समझने  में  ग्र समर्थ  हैं  क्या  उनको  यह  स्पष्ट  करने  के

 लिए  कोई  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  कि  सरकार  का  बलप्रयोग

 न
 करने  का  झाइवासन  सैन्य

 बल
 द्वारा

 भारतीय-राज्यक्षेत्र  भ्रतिक्रमण  के  सम्बन्ध  में  लाग  नहीं  होता ?

 श्री  जवाहरलाल  मैंने  अपने  उत्तर  में  प्रभी  ग्राम  कहा  कि  ऐसे  अतिक्रमण  के  विरुद्ध  बल  प्रयोग

 ७  जायगा  |  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  कि  पुतंगाली  नम्बर  भाषा  नहीं  समझते  सही  परन्तु

 मैँ  समझता  हूं  कि  को  दृढ़ता  के  साथ  बनाये  रखना  संभव  है  |

 लंका  सुन्दरम  मेंने  पुना  के  एक  दैनिक  पत्र  की  शिकायत  की  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान

 आकर्षित किया  है  ।  में  शिकायत  की  सत्यता  की  जांच  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।
 समाचार  पत्र  नें

 अपने  सामन्तवादी  स्थित  संवाददाता  द्वारा  भेजे  जाने  वाले  समाचारों  का  प्रावेक्षण  )  किये  जाने

 की  शिकायत  की  हैँ  ।  पत्र  में  प्रयुक्त  वास्तविक  शब्दावली  निम्न  प्रकार  है

 समाचार  जो  हमारे  पास  हमारे  सामन्तवादी  स्थित  संवाददाता  द्वारा  भेजा  गया  था
 प्रावेक्षण

 किया  गया  atk  उसे  विभाग  के  अधिकारियों द्वारा  आपत्तिजनक

 घोषित  किया  गया  जिन्होंने  हमें  सुचित  किया  कि  हम  उसे  प्रकाशित  न  करें  ।”

 मैं  प्रधान  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  वे  इस  विशिष्ट  शिकायत  के  सम्बन्ध  में  जांच  करेंगे  कौर  गोशा

 सीमा  में  ऐसी  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  समाचारों  के  संप्रेषण  पर  प्रावेक्षण  की  शंका  दूर  करने  का

 प्रयत्न  करेंगे  ।

 श्री
 जवाहरलाल  मैं  कुछ  भी  कहने  की  स्थिति  में  नहीं  हुं  क्योंकि  मैं  उस  सम्बन्ध  में

 कुछ  नहीं  जानता
 |

 परन्तु  इस  प्रेस  संवाद  शारिवा  तार  में  जोकि  भेजें  जाने  को  कही  गई

 एक  बात  प्रत्यक्षतः
 अलह  मालम

 हती
 है क्यों वि  दगे  यह

 बहा
 मता  दै  लि

 भारतीय  पुलिस  ने
 गोली

 wast  में
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 ae

 सत्य  यह  हैं  कि  चार  पु तेंगा ली  पुलिस  वालों

 को  गोलियां  लगीं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  प्रयास  में  एक  दूसरे  को  नहीं  मारा  होगा  ।  जो  संवाद  भेजे

 जाने  को  था  वह  गलत  था

 डा०  लंका  क्या  प्रधान  मंत्री  दरणाधिकार के  सुविख्यात  सिद्धांत  के  भ्रन्तर्गत की

 राष्ट्रीयता  के  लोगों  की  स्थिति  पर  विचार  करेंगे  जो  भारत  में  शरण  लिये  हों  उस  तरह  से  पकड़ें

 जायें  जैसे  कि  ५  प्रौर  ८  १९  ५६  की  में  हमारे  राज्यक्षेत्र  में  सीमा  रेखा  पर  वे  पकड़े  गए  थे

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  इसमें कोई  भी  संदेह  नहीं  कि  जहां  तक  दारणाधिकार का  सम्बन्ध  हम

 किसी  भी  राजनैतिक  दारणार्थी  को  शरण  देते  हैं  जो  हमारे  राज्यक्षेत्र  में  आरा  जाये  यद्यपि  ऐसा  हम

 कुछ  दातों  के  अधीन  करते  हैं  जैसे  वह  दण्ड-भ्रपराधों  के  लिये  न  चाही  गई  हो  |  दण्ड-प्रपराधों  के

 लिए  तो  हमें  उसे  देश  से  निकाल  देना  होता  परन्तु  राजनैतिक  कारणों  के  लिये  उसे  शरण  दी  जाती  है  |

 यह  उस  समय  कसे  उत्पन्न  होता  हैं  जबकि  कोई  व्यक्ति  सीमा  पर  ही  पकड़ा  जाय  |  माननीय  सदस्य

 को  ज्ञात  होगा  कि  यह  सब  सीमा  पर  हो  रहा  है  ।  भारतीय  राजनीतिक  क्रांति  के  इतिहास  में  श्री  सावरकर

 का  एक  बड़ा  प्रसिद्ध  मामला  है  |

 श्री  जोखिम  श्रद्वा  :  इस  प्रतीक  विशेषकर उस  प्रदान  जो  हेग  के  अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय  को

 निर्दिष्ट किया  जा  रहा  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कया  मैं  सरकार  से  पुछ  सकता  हूं  कि  वह  दिल्ल  में

 हुए  ब्रिटिश  कैबिनेट  मिशन  के  सदस्यों  के  सम्मेलन  के  प्रतिवेदन  पर  किसी  निर्णय  पर  पहुंच  सकी

 है  जिसमें
 कि

 कैबिनेट  मिशन  की  कौर  से  बोलते  हुए  सर  स्टेशन  क्रिप्स  जब  उनसे  यह  पूछा  गया  था
 कि  ब्रिटिश  सरकार  का  रुख  के  सम्बन्ध में  कैसा  कहा  था  कि  प्रश्न  भारत  की  भावी

 सरकार  के  लिए  हैਂ

 में  इस  मामले  का  स्पष्टीकरण करूंगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  माननीय  सदस्य  को  इस  पर  भाषण  देने  की  अ्रनमति  नहीं  दूंगा  |  यह  प्रश्न

 उत्पन्न ही  नहीं  होता

 श्री  जोखिम  श्रद्वा  :  केवल  एक  मिनट  |

 महोदय  :  शान्ति  |

 न  शव  लि  करत

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 पुर्जों  पाकिस्तान  से  हिन्दुद्नों  का  भारी  संख्या  में  श्राना

 (  श्री  एम०

 एल०  हिं
 द्विवेदी

 :

 श्री  डी०  ato  फार्मा

 क  पंडित  डी०
 एन०  तिवारी

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पाकिस्तान  की  संविधान  सभा  के  सदस्य  के  उस  पत्र  की

 श्राकषित  किया  गया  हैं  जो  उन्होंने  २७  2eUY  को  पाकिस्तान  के  गृह  मंत्री  को  लिखा  है

 समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  कराया  है  तथा  जिसमें  इस  तथ्य  पर  प्रकाश  डाला  गया  है  कि
 पूर्वी  बंगाल  के

 जैसोर  तथा  प्राय  स्थानों  से  हिन्दुओं  को  निकाल  बाहर  करने  के  व्यवस्थित  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  a  आकर्षित  किया

 wis  में
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 है
 कि  हिन्दुओं

 के
 मकानों  को  सरकार  द्वारा  ले  लेनें  अथवा  उन  पर

 बलपूर्वक  कब्जा  कर  क  कारण

 हिन्दुप्नों  को  बाहर  जाने  के  लिये  बाध्य  होना  है

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  के  ०  चन्दा )  रकार ने  इस  पत्र  की  रिपोर्ट  प्रेस

 देख  ली  है
 (  )

 कलकत्ते  में  विदेश  मंत्रालय  के  शाखा  सचिवालय  ने  ढाका
 के  ऐसे ही  सचिवालय से  लिखा

 पढ़ी  1६3  कर  रखी  है  ।

 सलाह  यातना  का  SAT

 T*R.  श्री  झूलन  fag
 :

 क्या  वाणिज्य ate  उद्योग  मंत्री यह  बताने
 *  की  कृपा  करेंगे  कि

 लोह  ITA  के  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जार  हैं  जिससे  देश  उसके  सम्बन्ध

 में  area  निर्भर  हो  सके
 ?

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :  लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 दिष्ट  संख्या  १,  अ्रचूबन्ध  संख्या  ६]

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  गढ़  हुए  खजाने

 T*3.  श्री  राधारमण  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 x
 नी  )  क्या  सरकार  के  पास  विस्थापित  व्यक्तियों  की  ऐसी  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  कोई  ७  थे

 जो  वे  पाकिस्तान  में  गढ़ी  हुई  छोड़  थे

 यदि  तो  उंसका  कुल  मूल्य  कितना

 कभी  तक  उसमें  से  कितनी  प्राप्त
 की

 जा
 सकी  है

 सनौर  उसकी
 प्राप्ति के  लिये  क्या

 तरीका  अ्रपनाया

 क्या  वैसी  कार्यवाही  भारत  में  भी  की  कौर

 ret  सम्पत्ति का  कल  मलय  क्या  हैं  ? यदि  तो  भारत  में  पाकिस्तानियों द्वारा  पुन

 मंप्रालय  में  मंत्री  राज  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 ३१  १९४५६  तक  लगभग  ३३  लाख  रुपये  के  गढ़े  हुए  खज़ाने  प्राप्त किए  गये

 ऐसे  खज़ानों की  प्राप्ति  के  लिये  अपनाये  गए  तरीकों  के  सम्बन्ध  में  भारत  कौर  पाकिस्तान की  सरकारों

 उस  सम्बन्ध  में  जारी  किए  गए  समेकित  हिदायतों  की  एक  प्रति  लोक-सभा  पटल  पर  रखी  जाती

 है  ।  परिशिष्ट  श्रतुबन्ध  संख्या  ७]

 हां  ।

 जानकारी इकट्ठा  की  जा  रही  है  ।

 फिल्म  गोष्ठी

 1*४.  श्री  भागवत झा  आजाद  :  सूचना  शर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ee  ह

 tra  wast में



 १७  १९५६  लिखित  उत्तर  २५,

 क्या  दिल्ली  में  दिसम्बर  PexY  में  ऐतिहासिक
 तथा

 जीवन-चरित्र  सम्बन्धी  फिल्मों  के

 सम्बन्ध  में  कोई  गोष्ठी  हुई  कौर

 यदि
 तो

 उसकी  मुख्य  विशेषतायें  कया  थीं
 ?

 सूचना  परौ  प्रसारंण  मंत्री  कौर  फिल्मों  के  लिये  राज्य  पारितोषिक

 प्रदान  करने  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  कार्यों  के  भाग  के  रूप  में  ऐतिहासिक  तथा  जीवन-चरित्र  सम्बन्धी

 फिल्मों  के  सम्बन्ध  में  २२  gEX4  को  एक  गोष्ठी  का  प्रबन्ध  किया  गया  था  जिसका  सभापतित्व

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  उपकुलपति  ने  किया  था  ।  इस  श्रेणी  की  फिल्मों  से  सम्बन्धित  ade  प्रसिद्ध

 निर्माताओं  ax  लेखकों  तथा  सांस्कृतिक  क्षेत्र  में  प्रसिद्धि  प्राप्त  wea  व्यक्तियों  ने  उसमें  भाग  लिया  ॥

 गोष्ठी  में  पढ़ें  गए  पत्रों  को  शीघ्र  प्रकाशित  करने  का  विचार  है  ।

 मशीन  लिमिटेडਂ

 T¥Y  श्री  बी०  पी०  नायर  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मशीन  eva  लिमिटेड  के  प्रबन्धकों  द्वारा  कमंचारियों  के

 कार्यालयों  अथवा  किन्हीं  wea  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  वास्तुकलाविज्ञों  के  किसी  साथ  की

 सेवायें  प्राप्त  की  गयी  थीं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्ली  के  किसी  वास्तुकलाविज्ञों  के  साथ  को  कोई  कार्य  सौंपा  गया

 कौर

 यदि  तो  उनको  कुल  कितना  शुल्क  भुगतान  किया  गया ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  जी  at

 हां  ।

 देय  शुल्कों  का  योग  लगभग  RE,ooc  रुपये  के  है  जिसमें  से  लगभग  २९,४००  रुपये  भूगतान

 किये जा  चके  हैं  ।

 रेशम के  पालना

 श्री  प्रय्यंगार

 श्री  एम०  एल०  अग्रवाल
 om

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय रेशम  बोर्ड  द्वारा  REY L-KR,  PEXR-¥ 3  PERR-VY,  PEYS-NY  euy-

 ५६  वर्षों  में  प्रभी  तक  समस्त  राज्यों  को  दिए  गये  अ्रनुदानों  की  कुल  राशि  कितनी  है

 गया ? IS उपर्युक्त  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  वास्तव  में  कितना  व्यय  किया

 मंत्री  के  सभासचिव श्रार०  जी०  कौर  एक  विवरण

 लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  संख्या  १,  अनुबन्ध  संख्या  ८]

 हथकरघा  उद्योग

 Te,
 श्री  रेड्डी  :  व्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  की  सुचना  में  कोई  ऐसे  मामले  aa  हैं  जिनमें  हथकरघा  कपड़े  के  व्यापारी

 कपड़े  की  कीमत

 में

 दी  जाने  वाली  छूट  से  सम्बन्धित  उपबन्धों  का  हठयोग
 कर

 रहे
 मूल  sat  में
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 यदि  तो  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  कौर

 इस  सम्बन्ध में  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही की  गयी  है  ?

 उद्योग  मंत्री
 :

 कुछ  एक  भ्र भ्या वेदन प्राप्त  हुए  हैं  :

 (१)  कि  उचित  मूल्य  वाली  कुछ  एक  दुकानों  जिन्हें  कि  छूट  दी  गई  इस  रियायत  का

 चित  लाभ  उठाया

 (२)  कि  कुछ  एक  बुनकर  सहकारी  समितियां  थोक  विक्रय  फूटकर  विक्रय  को  मिश्रित  करती

 रही  हैं  तथा  प्रिक  छूट  अर्थात  एक  श्राने  के  स्थान  पर  डेढ़  का  दावा  करती  रही  हैं
 ।

 उचित  मूल्य  वाली  दुकानों को  १  १९४५६ से  छूट  की  रियायत  देना  बन्द
 कर

 दिया

 गया  है  कौर
 २  PEXS

 से  थोक  विक्रय  पर
 दी

 जाने  वाली  छूट  की  दर  को  फूटकर  बिक्री  पर  दी

 जाने  वाली  we  की  दर  के  बराबर  कर  दिया  गया  है  ।.

 पुर्तगाल का  श्रन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय को  अभ्यावेदन

 श्री  गिडवानी  :

 श्री  डाभी  : te,

 |  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पुतंगाल  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  एक  प्रार्थना  पत्र  दायर  किया  था

 जिसके  द्वारा  दादरा  तथा  नगर  हवेली  पुर्तगाली  समावृत  बस्तियों  को  जाने  के  लिये  भारतीय  राज्यक्षेत्र

 में  से  मार्ग  प्राप्त  करने  के  अ्रधिकार  के  दावे  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की
 गई

 यदि  तो  इस  समय  मामले  की  स्थिति  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  हां  ।

 भारत  सरकार  का  विचार  इस  मामलें  में  अन्तर्राष्ट्रीय ट्रीय  न्यायालय के  क्षेत्राधिकार का  तथा

 दादरा  नगर  हवेली  की  पुर्तगाली  बस्तियों  को  जाने  के  लिये  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  में  से  माग  प्राप्त

 करने के  अधिकार  के  सम्बन्ध  में  पु तंगा ली  दावे  का  प्रतिवाद  करने  का  है  ।  इस  मामले  के
 सम्बन्ध  में

 दोनों  पक्षों  के  विचार  पता  लगाने  के  लिये  निश्चित  किये  गये  समय  के  सम्बन्ध  में  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय

 से  सुचना  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 पेनिसिलीन

 1*€.  सरदार  हुक्म  सिंह
 :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिम्परी  कारखाने

 उसके  चालू  होने  के  समय  से  लेकर  aa  तक  कितनी  पेनिसिलीन  का  उत्पादन  ?

 1
 उत्पादन  मंत्री  के  सभा-सचिव  श्रार०  जी०

 :  ३१  १९४५६  तक  कुल

 उत्पादन  S9,% 0,490  मेगा  यूनिट है  |

 औद्योगिक  प्रबन्ध  पदाली  वर्ग

 *2o. att qua श्री  बमन  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रबन्ध  पदाली  वर्ग  की  नीति  क्या  हैं  तथा  उसका  गठन  कैसे  और

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  कितने  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  होगी  ale  मंत्रालय

 को  कितने  प्रशिक्षित  कर्मचारी  इकट्ठे
 कर

 सकने  की  है  |  ह  -_

 मूल  ast  में
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 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश
 :  ate  इस  मंत्रालय के  नियंत्रण  के  अधीन

 विभिन्न  औद्योगिक  उपक्रमों  में  उच्च  तथा  मध्यम  स्तर  के  अझप्रविधिक  प्रबन्धकीय  पदों  पर  नियुक्त  करने

 के  लिए  एक  सेवा  कायम  करने  की  योजना  तैयार  हो  चुकी  है  कौर  आशा  है
 कि

 इसे  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप

 दे  fear  जायेगा  ।  इस  प्रकार की  इकाइयों  में  उच्च  तथा  मध्यम  स्तर  के  प्रविधिक  पदों  के  सम्बन्ध  में
 भी

 एक  इसी  प्रकार  की  सेवा  कायम  करने  की  योजना  विचाराधीन  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल

 में  कितने  कर्मचारियों की  आवश्यकता है  इसके  सम्बन्ध  में  प्राक्कलन  योजना  के  अन्तिम  रूप  प्राप्त  करते

 ही  संकलित  किये  जायेंगे  |  दोनों  योजनाओं  की  तथा  कर्मचारियों  के  प्राक्कलन  की  अनन्तिम

 रूप  दिए  जाने  के  बाद  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम

 1११.  श्री  एन०  ato  चौधरी  :  कया  वाणिज्यश्नौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  किं  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास निगम  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में

 भारत  में  भारी  उद्योग  स्थापित  करने  की  एक  योजना  पर  विचार  कर  रहा  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  शौर  .  देश  में  पहले  ही  भ्र नेक ों  भारी  उद्योग  विद्यमान

 हैं  शौर  राष्ट्रीय  उद्योगिक  विकास  निगम  ढलाई  की  तथा  कटी  हुई  धातु  की  वस्तु भ्र ों

 लोहे  का  उत्पादन  करने  के  लिए  अनेकों  योजनायें  बना  रहा  है  ताकि  भझ्ौद्योगिक  संयंत्रों  तथा  प्रमुख

 चालक  ,  भारी  विद्युत  संयंत्रों  रानी  के  निर्माण  के  लिये  जिन  पुर्जों की  श्रावश्यकता  है  उन्हें

 देश  में  ही  उत्पादित  किया  जा  सके  ।

 अ्रण च्  गवेषणा  सम्बन्धी  पुस्तक  संग्रह

 1.0  १२  कृपाचार्य  जोडी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ६  १९४५६  को  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  सरकार  के  द्वारा  भारत  को  एक

 पथ  गवेषणा  सम्बन्धी  पुस्तक  संग्रह  मेंट  किया  गया

 यह  पुस्तक  संग्रह  भारतीय  च्  शक्ति  कार्यक्रमों  में  कहां  तक  सहायता

 इस  पुस्तक  संग्रह  में  किस  प्रकार  की  पुस्तकें  हैं
 ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  हां  ।

 प्रविधिक  प्रतिवेदन  तथा  सारसंग्रह  कार्ड  हमारे  वैज्ञानिक  कार्यकर्ताओं

 के  लिये  बहुत  उपयोगी  सिद्ध  होंगे  ।

 पुस्तक  संग्रह  में  तीन  प्रकार  की  सामग्री  है  :

 (१)  ६,५२५  प्रविधिक  (  २)  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  के  गण शक्ति के  उपयोग  की  राष्ट्रीय

 नाभिकीय  शक्ति  क्रम माला  २८  सजिल्द  प्रतियों  में  तथा  नाभिकीय  विज्ञान  के  सारसंग्रह  ९  सजिल्द

 प्रतियों  में  जिनमें  ५०,०००  प्रविधिक  प्रतिवेदन  विविध  पुस्तकें  जिनमें  ग्रा योग  के  श्र्ध॑वार्षिक

 नाभिकीय  tax  नाभिकीय  शक्ति तथा  भविष्य  की  शक्ति के  सम्बन्ध  में

 स्रोत पुस्तक  ;  कौर  (3)  CY,000  सारसंग्रह  कार्ड  (  एब्सटैक्ट  कार्ड  )  जोकि  सारे  साहित्य  की

 देशवां के  रूप  में  है  कौर  उसका
 वर्णन  करते  हैं

 ।
 ee

 fae  अंग्रेजी
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 श्री  सभाष  चन्द्र  बोस  की  मत्य  की  परिस्थतियों  को  जांच  करने  के  लिये  समिति

 *93.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  ३  2EYy¥  को  दिये  गये  तारांकित  7k

 संख्या  ४३१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 )  क्या  वें  व्यक्ति  चन  लिए  गये  घौर

 उनके  कार्य  का  तरीका  क्या  होगा
 ?

 वैदेशिक
 कार्य

 उपमंत्री
 अनिल  क् ०  तथा  (@).  समिति

 की
 रचना  को  कभी

 तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  लेकिन  यह  फैसला  कर  लिया  गया  है  कि  श्री  शाहनवाज  खां  समिति  के

 अध्यक्ष  होंगे  ।  जब  समिति  तब  यह  काम  करने  के  तरीके  का  निश्चय  कर  लेगी  |

 भारत-समान  राजनयिक  सम्बन्ध

 श्री  एम०  इस्लामुद्दीन च ६
 १४

 श्री  वोडका

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  कौर  सूडान  के  बीच
 राजनयिक  सम्बन्ध

 स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  इस  समय  किस  स्थिति  में  है  ?

 मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली  भारत  कौर  सुडान  के  बीच  राज

 नयी  दिष्टमष्डलों  का  श्रमदान-प्रदान  किस  स्तर  पर  किया  यह  प्रइन  भारत  कौर  सुडान  की

 सरकारों  के  विचाराधीन  हैं  ।  arent  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  एक  निर्णय  हो  जायेगा  ।

 नमक-उपकर

 ban op T¥
 ey.  श्री  एस०  सो०  सामन्त  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  कि  :

 क्या  उन  मदों  को  निश्चित  करने  वाले  नियम  बना  लिये  गये  हैं  जिन  पर  नमक-उपकर

 स  प्राप्त धन  खच  जायेगा

 )  यदि  तो  क्या  उन  नियमों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी

 क्या  नमक-विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टर  बनाने  पर  वाला  खर्चे  उपकर-निधि

 से  पुरा  किया  कौर

 gay  से  प्राप्त  किया  गया  उपकर  किस  प्रकार  से  खर्च  किया  गया  है
 ?

 उत्पादन  मंत्री  के
 सभासचिव  श्रार०  जी०  (4  कौर  नमक-उपकर  अधिनियम

 की  धारा  ६  के  अधीन  बनाये  जाने  वालें  नियम  श्रभी  तैयार  किये  जा  रहे  गैर  उनको  अन्तिम  रूप  देते

 ही  उन्हें  लोकसभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।  वे  विषय  जिन  पर  नमक  उपकर  से  प्राप्त  धन  खर्चे  किया

 नमक  उपकर  अ्रधिनियम  की  धारा  ४  में  बताये  गये  हैं  ।

 att  नमक  विभाग  के  कर्मचारियों के  क्वार्टरों  के  निर्माण  पर  wad  वाला  खर्चे  सामान्य

 से  पूरा  किया  जाता  हैं  ।  इस  समय  उपकर  का  धन  सामान्य  राजस्व  में  जमा  किया  जाता

 झर  नमक  विभाग  के  नमक
 कारखानों

 के  सुधारक  तथा  विकास  आदि  पर  कराने  वाला  सम्पूर्ण

 खर्चे  सामान्य  राजस्व  से
 दी  छर्रा  किया

 जाता है

 अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  २६ १७  PEUG

 प्रिंसेज

 (ait  ए०  कण  गोपालन  :

 श्री  सी०  डी०  पांडे  :

 1१६.  डा०  रामा  राव  :

 |  श्री  सोहन राव  :

 Lat  sito  पी०  सिन्हा

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सत्य  हैं  कि  फारमोसा
 सरकार

 ने  उसर  व्या  कत  को  भारत  के  हवालें  कर  देने  से  इन्कार

 कर  दिया  है  जिस  पर  ११  PEUY  को  प्रिंसेसਂ  नामक  एयर-इण्डिया

 नेपाल  विमान  को  ध्वस्त  करने  का  संदेह  शर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 हां  ।

 भारत  सरकार  फारमोसा  सरकार  को  भ्र भि ज्ञात  नहीं  करती  कौर  उसके  साथ  इसका  कोई

 राजनयिक  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 हमने  ब्रिटेन  सरकार  कोਂ  भ्र पना  विरोध  व्यक्त  कर  दिया है
 जो  कि

 विमान  के  ध्वंस  के  उत्तरदायी  दोषी  को  हांगकांग  भेजने  का  प्रयत्न  कर  रही  हैं  ।  फिर  भी  हम  विमान के

 नाश
 के  बारे  में  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  दायित्व  के  पर  विचार  कर  रहे  हैं

 ।
 मैं  इस  सम्बन्ध  में

 ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  जारी  किया  गया  वक्तव्य  लोक-सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।
 परिशिष्ट

 श्रनबन्ध भ्झे  संख्या  १०]

 चाय

 1*१७.  श्री  एस०  एम०  लिंग
 :

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चाय  के  मूल्यों  में  हाल  ही  में  होने  वाली  मंदी  के  क्या  कारण  कौर

 मूल्यों  में  सुधार  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी  हैं
 ?

 1
 उद्योग  मंत्री

 :  (१)  सारे  संसार  में  १९५५  में  चाय  के  उत्पादन में  कुछ

 वृद्धि  होना  शर  2EUS  के  मौसम  की  उपज  का  अपेक्षाकृत  काफी  भाग  बच  जाना
 |

 (२)  ब्रिटेन  में  ऋण  सम्बन्धी  सुविचारों  का  सीमित  हो  जाना  जो
 कि

 चाय
 का

 एक  प्रमुख

 कर्ता  कौर  (३)  भारतीय  चाय  के  नीलाम  की  प्रणाली  में  परिवर्तन  करने  के  प्रयत्न  किया

 जाना

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 पुर्जों  पाकिसतान  से  हिन्दु पों  का  सामूहिक  निष्क्रमण

 १८.  श्री  जेंठालाल  जोशी
 :

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन
 विस्थापित  व्यक्तियों

 की
 संख्या

 कितनी  है  जो  दिसम्बर  १९४५  तथा  जनवरी  PENS

 में  पूर्वी  पाकिस्तान से  भारत  रोक

 क्या  यह  सच  है  कि  सामूहिक  निष्क्रमण
 aa  द  रहा  है  प्रौर  इस  से  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न

 हो  रही

 tat  ग्रेजी  में
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 संचार  मंत्रालय  के  मंत्री  राज
 :  दिसम्बर  PEYY A VLU¥O में  २१,५४०  विस्थापित

 व्यक्ति  भारत  जनवरी  १९४६  में  लगभग  १८,०००  व्यक्ति  |

 हां
 ।

 समुद्र  तट  की  मिट्टी  का  कटाव

 श्री  सी  ०  भार
 ०

 श्रय्युण्णि
 :

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सागर  के  तट  को  समुद्री  कटाव  से  बचाने  के  लिये  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  कुछ  धन  निर्धारित

 किया  गया  है  ?

 1  सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री
 :  समुद्र तट  के  रक्षण  के  लिये  समस्त  अरब  सागर  तट

 की  कोई  एक  व्यापक योजना  नहीं  है  ।  परन्तु  तट  की  मिट्टी  को  समुद्र  की  तरंगों  से  कटने.से  बचाने  के  लिये

 त्रावणकोर-कोचीन राज्य  योजना  में  लगभग  ३  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  गई  है  ।

 आण्विक  शक्ति  के  शान्तिपूर्ण उपयोग

 Yo FQo,  डा०  राम  सुभग  सिंह  :
 कया  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  कौर  ब्रिटेन के  बीच  श्रमिक  शक्ति के  शान्तिपूर्ण  उपयोगों की  वृद्धि  शौर  विकास

 के  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  हुमा  कौर

 यदि  तो  उस  समझौते  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 | प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  हां  ।

 यह  समझौता  एक  प्रकार  के  भ्रम्बेला-समझौते  की
 सुरत  में  है  जिसके  जरिये  आण्विक  शाक्ति

 के  शान्तिपूर्ण  उपयोगों  के  लिए  एक  दूसरे  का  सहयोग  दौर  सहायता  प्राप्त  हो  सकती  प्रौर  जिस  समझौते

 के  तहत  समय-समय  पर  सहयोग  के  खास-खास  विषयों  में  एक  दूसरे  की  मर्जी  के  भ्रनुसार  काम  शुरू  किया

 जा  सकता है

 इस  समझौते  केबीसी  सहयोग  का  काम  एक  आवश्यक  प्रोजेक्ट  पर  शुरू  किया  गया  है  जिसका

 सम्बन्ध  भारत  में  बन  रहे  सर्वेप्रथम  स्विमिंग  पूल  रिएक्टर  के  साथ  है  ।  रिएक्टर  के  अन्दरूनी भाग  को

 छोड़  जो  एक  स्टैंडर्ड  डिजाइन  का  यह  भारतीय  इसके  कंट्रोल  करने  का  तरीका  प्रौर

 इस  पर  रिसर्च  करने  के  तरीके  शादी  सभी  कार्य  ऑटोमिक  एनर्जी  डिपार्टमेंट  में  काम  करने  वाले  भारतीय

 व्यक्तियों  द्वारा  सोचे  तथा  बनाये  गये  हैं  ।  इस  रिएक्टर  के  लिये  ईंधन  तत्व  यूनाइटिड  किंगडम  द्वारा

 सप्लाई  किया  जायेगा  |

 बस्त्र  उत्पादन जांच  समिति

 1*२१. श्री  गाडिलिंगन
 क्या

 वाणिज्य  कौर
 उद्योग  मंत्री ७  १९५५ को

 गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  ६१५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  वस्त्र  उत्पादन  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया

 wit

 यदि  तो  सरकार  ने  समिति  किचिन-किन  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  है  ?

 अभी  विचाराधीन है
 उद्योग  मंत्री  :  तथा

 प्रतिवेदन
 अ  i,  —



 १७  १९५६  लिखित  उत्तर  रेश

 भद्रवती  में  लोहे  कौर  इस्पात  का  कारखाना

 TERR.  श्री  एन०  राबिया  :  व्या  वाणिज्य  पौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 मैसूर  राज्य  में  भद्रवती  लोहा  भर  इस्पात  कारखाना  को  विस्तार  के  लिये
 PEXYY-NE A

 में

 aa  तक  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 सहायता  विस्तार  की  किन  योजनाएं  के  लिये  दी  गई

 यदि  किन्हीं  विशेष  दाँतों  पर  सहायता
 दी

 गई  तो  वे  क्या
 पर

 अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  PEYY-UE  में  प्रभी  तक  कोई  धन  नहीं  दिया  गया

 किन्तु  PEUY-YS  में  समाप्त  होने  वाली  चार  वर्ष  की  में  कुल
 १  २१  ३  हजार  रुपए

 की  राशि  दी  गई  थी  ।

 बिजली  से  चलने  वाली  कच्चे  लोहे की  भट्टियों  की  पीड़ कृत  ढलवां  लोहे  के  पाइप

 सपन  कास्ट  संयंत्र  तपा  कर  पुंज  बनाने  का  संयंत्र  की

 सीमेंट  संयंत्र  का  विस्तार  कौर  प्रयास
 की

 ढलाई  का  यार्ड  में  सुधार  |

 कोई  विशेष  शर्तें  नहीं  रखी  गई  हैं
 ।.

 बिजली  से  चलने  कच्चे  लोहे
 की

 दो  भट्टियां  लगाई  जा  चुकी  पीड़ कृत  ढलवां  लोहे

 के  पाइप  कास्ट  आयरन  संयंत्र  श्र  सं पुंजन  संयंत्र  का  भ्रामक दे  दिया

 गया  वयस्क  की  खानों  तथा  ट्रामवेज़  में  कुछ  सुधार  किया  गया  है  ।

 रेडियो  स्टेशन  को  हानि

 1*२३.  श्रीमती  इला  पालचौधरी  :
 क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  ५  की  कृपा  करेंगे  कि

 कटक  )  में  राज्य  पुनर्गठन  आयोग
 की  सिफारिशों के

 बारे
 में  हाल  में  जो  दंगे  हुए  उनके

 परिणामस्वरूप  कटक  के  आकाशवाणी  केन्द्र  स्टेशन
 )

 को  कितनी  हानि  हुई
 ?

 सूचना  शौर  प्रसारण मंत्री  केसकर )
 :

 रेडियो  स्टेशन  कटक  कोटक  हजार  रुपए  से  कम

 की  हानि हुई  ।

 1*२४.  श्री  वेलायुद्ध
 :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९४५५ में  fared  उवेरक  फैक्टरी  ने  कितना  उत्पादन  लक्ष्य पुरा  wiz

 कोक  भट्टी  संयंत्र  (  कोक  यौवन  प्लांट  )  स्थापित  करने  के  कार्य  की  इस  समय  क्या  स्थिति  है  ?

 1
 उत्पादन  मंत्री  के

 सभासचिव  श्रार०  जी०  :  फैक्टरी
 ने  2,%0,000  टन  के

 लक्ष्य
 के  मुकाबले  ३,२१,३६४  टन  भ्र मोनि यम  सल्फेट  का  उत्पादन  किया  है  |

 कोक  भट्टी  संयंत्र  (  कोक  जोबन  प्लांट  )  की  स्थापना  गीत  REXR  में  हो  गई  थी  कौर  यह
 ३१

 EY  को  चालू  कर  दिया  गया  जैसा  कि  लोक-सभा  में  तारांकित  wet  संख्या  ६८७ के

 ८-€-१६५४ को  दिये  उत्तर  में  बताया  जा  चुका  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 1*२४.
 श्री  एस०

 ato  राम स्वामी
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रवादी

 चीन  द्वारा  सामूहिक  निबटारे  के  प्रस्ताव  के  सिद्धान्त  के  रह  कर  दिये  जाने  के  पश्चात  १६

 राष्ट्र  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  सम्मिलित  किये  में  भारत  ने  क्या  भाग  लिया
 ?

 मूल  sist में



 लिखित  उत्तर  दार क्र वार  १७  PEXS

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-किये मंत्री  जवाहरलाल  :  जब  १४  १९  ५५  को

 सामान्य सभा  में  इन  १६  देशों  के  सम्मिलित  fea  जाने  के  बारे  में  सुरक्षा  परिषद  की  सिफारिश  प्राप्त  हुई

 तब  भारत  ने  इन  राष्टों  के  सम्मिलित  किये  जाने  के  पक्ष  में  अरपना  मत  दिया  |

 मूंगफली  की  खली  कौर  मूंगफली  का  तेल

 *Q&  श्री  रामचन्द्र  :  क्या  वाणिज्य  श्र  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 १  १९५५  से  ३१  gay  तक  भारत  से  कुल  कितना  we  कितने  मूल्य

 के  मंगफली  के  तेल  मूंगफली  की  खली  का  निर्यात  किया  गया

 कया  इन  दोनों  वस्तुभ्नों  के  लिए  निश्चित  किया  गया  निर्यात  श्रीयंत्र  पुरा  हो  चुका

 क्या  इस  वर्ष  निर्यात  भ्रभ्यंश  बढ़ायें  गये  हैं  कौर

 यदि  तो  कितने  प्रतिशत
 ?

 मंत्री  कानूनगो )  मूंगफली की  खली--  ३,०००  टन--मूल्य  ३  करोड़

 रुपये  ;  मुंगफली का  तंल--&७,  ३४०  टन--मूल्य  ११७  करोड़  रुपये

 श्रीमान
 ।

 त था  (a).  निर्यात  की  मात्रा  निर्यात  की  जाने  योग्य  फालतू  वस्तुभ्नों  की  उपलब्धि  पर  निर्भर

 geyy a,  ५४,०००  टन  मूंगफली  के  तेल  का  निर्यात  किये  जानें  की  अनुमति  दी  गई  थी  जब  कि  १९५४

 में  १,८३,८९६  टन  के  निर्यात  की  अ्रतमति  दी  गई  |  मुंगफली  की  खली  के  निर्यात  की  अनुमति  पहली  बार

 में  दी  गई  थी  ।

 पतंगाली  जेलों  में  भारतीय

 1*२७.  श्री  छह  एम०  त्रिवेदी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय  पुर्तगाली

 जेलों  में  कितने  भारतीय  सत्याग्रह  भ्रान्दोलन  के  कारण  न्यायालयों  सैनिक  न्यायाधिकरण ों  द्वारा  दिया

 गया  कारावास  दण्ड  भोग  रहे  हैं
 ?

 नन वैदेशिक कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  well  :  गोझा  में  जेल  बन्द  किये  गये  ३  १

 भारतीय  सत्याग्रहियों  में  से  २७  भारतीयों  को
 ४

 से  १०  वर्षों  तक  का  कारावास  दण्ड  मिला  ऐसी

 सूचना  मिली  है  ।

 ।  *  २८.  श्री  बलवन्त fag  महता  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नमक  विशेषज्ञ  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  किं  देश  में  नमक
 उत्पादन

 करने  वाले  प्रमुख  रुद्रों  में  गवेषणा  केन्द्र  स्थापित  किये  शौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  नमक  उत्पादन  की  मात्रा  बढ़ाने  प्रौढ़  नमक  की  किस्म  सुधारने  कौर

 उपोत्पाद  तैयार  करने  के  उपायों  का  श्रनसन्धान  करने  के  लिए  राजस्थान  में  सांभर  में  गवेषणा  कद्र

 स्थापित  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 उप मन्त्री  सतीदाचन्द्र  )  हां
 |

 जी  इस  विषय  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 उत्तर-पर्वों  सीमान्त  अभिकरण

 श्री के०  के०  बस ु:

 चौधरी  सम्मान  काफी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 न  ला
 कया

 उत्तर-पूर्व सीमान्त  अभिकरण  का  कुछ  भाग  उपद्रव-प्रीत  क्षेत्र  घोषित  किया  गया Soi,

 wast  में



 १७  १९५६  लिखित  उत्तर  देरे

 यदि  तो  इस  का  क्या  कारण  है
 :

 झर

 सरकार  ने  इस  स्थिति  को  arg  में  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 प्रधान  मन्त्री  तथा  qefarn By Aal कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  से
 उत्तर-पूर्व

 सीमान्त  श्रेणीकरण  का  कोई  भी  भाग  उपद्रव-ग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  नहीं  किया  गया  है  ।  प्रासाद  राज्य  प्रशासन

 के  अ्रधीन  नागा  पहाड़ी  जिलों  को  नागा  राष्ट्रीय  परिषद  की  कतिपय  हिसात्मक  कार्रवाइयों  के
 कारण

 हाल  ही  में  उपद्रव-ग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  है  |

 दिल्ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निष्क्रिय  सम्पत्तियां

 1*३१.  सरदार  इक़बाल  सिंह
 :

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  २६  १९५५  को  पूछे
 गये  तारांकित

 संख्या  ११०८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तब  से  दिल्ली  राज्य  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विस्थापित  व्यक्तियों  को  स्थायी  झ्राधार  पर  कुल

 कितनी  निष्क्रांत  सम्पत्तियां  आवंटित  की  गई  हैं  ;

 कुल  कितनी  निष्क्रांत  सम्पत्तियां  ait तक  विस्थापित  व्यक्तियों  को  आवंटित  नहीं की

 गई  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  मन्त्री  राज
 :  तथा  दिल्ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 wa  तक  कोई  भी  सम्पत्ति  स्थायी  झ्राधार  पर  आवंटित  नहीं  की  गई  है  ।

 केन्द्रीय  होड

 TERR.  श्री  केदार  श्रय्यंगार  :  नया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  कोई  ऐसी  व्यवस्था  की  है  जिसके  परिणामस्वरूप राज्य  उन

 रादियों  में  से  प्रतिशत  व्यय  कर  सकें  जो  बोर्ड  द्वारा  राज्यों  को  दी  जाती

 )  यदि  तो  वह  कया  व्यवस्था  है  कौर  यह  कब  लागू  की  गई  थी  तथा  इसके  प्रगति  किस  प्रकार

 कार्य हो  रहा

 इस  व्यवस्था  से  एक  वर्ष  पूर्व  दी  गई  राशि  में  से  कितने  प्रतिशत  राशि  खर्चे  की  गई
 थी

 कौर

 उसके  बाद  के  वर्षों  में  यह  प्रतिशतता  क्या  है  ?

 उप मन्त्री
 :

 तथा  संबद्ध  राज्य  के  एक  सचिव

 शर  उपसभापति  पर  पराश्रित  एक  विशेष  उप  समिति  मई  geuy a में  स्थापित  की  गई  जो  प्रत्येक

 राज्य  में  होने  वाली  प्रगति  का  उसी  स्थान  पर  जाकर  अध्ययन  करे  कौर  उस  स्थिति  का  निवारण  करने

 के  लिये  उपायों  का  सुझाव  रखे  ।

 (77)  १६५४-५५ में  २७.१८  प्रतिशत  व्यय
 था  ।  PEYY-US  के  लिये  इतनी  शीघ्र  प्रतिशत  जानना

 ।

 साबुन  उद्योग  की  अ्रधिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता

 श्री  ईदवर  रेड्डी  :
 ta

 ।  पण्डित डी०  एन०  तिवारी  :

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  साबुन  उद्योग  की  अधिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता के  पर्याप्त  भाग

 का  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  इस  का  क्या  कारण

 सरकार  इस  बात  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है  कि  ये  एक  सम्पूर्ण

 उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  करें
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
 बएएल्ए।एएएएसडएएएएएएएएए ललक



 लिखित  १७  gaye

 |
 उद्योग  मन्त्री  :  (  ख  )  .  उद्योग  में  प्रयोग  मकान  वाला  सामान

 इस  प्रकार  का  होता  है  कि  साबन  उद्योग  में  उत्पादन  क्षमताਂ  शब्दों  का  कोई  ठीक  ठीक

 अथ  नहीं  है  ।  वास्तव  में  किसी  भी  साबुन  फैक्टरी  एकक  की  असाध्य  क्षमता  इस  के  सामान में  कोई

 अधिक  वृद्धि  किये  बिना  बढ़ाया  जा  सकता  है  |  किन्तु  सांख्यिकी  के  प्रयोजन  के  लिये  संगठित  क्षेत्र

 की  अ्रधिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  का  श्रीमान  2,¥,000  टन  लगाया  गया  जो  कि  प्रत्येक एकक

 दिये  गये  भ्रपने  उत्पादन  क्षमता  के  झ्रांकड़ों  का  योग  है  ।  अनुमान  किया  जाता  है  कि  संगठित  क्षेत्र

 में  वर्तमान  उत्पादन  इन  का  है  ।  ये  फैक्टरियां  अपनी  पूर्ण  अधिष्ठापित  क्षमता  के  अनुसार

 उत्पादन  क्यों  नहीं  करतीं  इस  के  ठीक-ठीक  कारण  बताना  कठिन  है  ।  एक  कारण  यह  हो  सकता  है  कि  इन

 संगठनों के  बीच  बड़ी  प्रतियोगिता  है  ।  दूसरा  कारण  यह  भी  हो  सकता  है  कि  हाल  में  कुटी र

 उद्योग  एककों  ने  अपना  उत्पादन  बढ़ाया  है  |

 (१)  नवीन  एककों  की  स्थापना  या  वर्तमान  फैक्टरियों  के  विस्तार  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 (२)  नियत  वृद्धि  में  साबुन  एक  मद  हैँ  कौर  यह  व्यापार  करारों  में  सम्मिलित  किया  जाता  है  ।

 (३)  औषध  व्याप्त  साबुन  की  थोड़ी  मात्रा  को  छोड़कर  हमारी  वर्तमान  रायात  अनुसूची  के

 अ्रन्तगत  साबन  का  करने  की  अनुमति  नहीं  है  |

 लोह  धातुएं

 हकम  सिंह
 TRY  4

 |
 भी  est

 क्या  वाणिज्य  att  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले
 महीनों  की  अवधि  में  धातुओं

 के
 '
 विकल्प  व्यापार  के  कारण  ग्रोह  धातुक्रमों

 के  दामों  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  कौर

 यदि  तो  कया  ऐसे  wae  वायदा  व्यापार  को  रोकने  के  लिये  aaa  बाजार  आयोग  ने

 कोई  कार्यवाही की  है  ?

 1  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  :  हां  ।  दामों  में  वृद्धि  के  कई  कारण  थे  ।  विकल्प  व्यापार
 भी  एक  कारण  हो  सकता  ह

 भारत  में  केवल  बंबई  म  ही  थ  मैटल  एक्सचेंज  लिमिटिड  के  तत्वाधान में  ताम्बा

 जस्ता  कौर  रांगे  का  वायदा  व्यापार  होता  है  |  दिसम्बर  १९५४  में  मैटल  एक्सचेंजਂ  में

 विकल्प  व्यापार  किये  जानें  के  संबंध  में  कुछ  आरोप  लगाये  गए  थे  |  वायदा  बाजार  आयोग  ने  संस्था  से

 इस  प्रकार  के  विकल्प  व्यापार  को  रोकने  के  लिये  उचित  कार्यवाहियां  करने  के  लिये  कहा  था  ।  पता  लगा

 है  कि  अब  इस  प्रकार  का  व्यापार  बन्द  होगया  है  ।

 ज्य  विद्युत  ate

 रेश  भी

 कृष्णाचाय  जोशी

 भी
 भागवत  झा  आजाद

 क्या  सिचाई  शर  विद्युत  मंत्री  उन  राज्यों  के  नाम  बताने  की  कृपा  करेंगे  जिन्होंने  विद्युत

 बोझ  स्थापित  किये

 |  सिचाई  शर  विद्युत  उपमंत्री  पांच  राज्य  हैं--दिल्ली  मध्य  सौराष्ट्र

 बंबई  शर
 पश्चिमी  बंगाल

 ।

 मूल  प्रंग्रेजी



 शक्तवा नव्य ह  १७  PEYE  लिखित  उत्तर  रे

 उदजन  बम  परीक्षण

 श्री  एन०  एम०  लिंगम

 श्री

 ह  *3€  श्रीमती  इला  पाल चौधरी

 श्री  वोडका

 श्री  गिडवानी

 क्या  प्रधान  मंत्री  २०  दिसम्बर  १९४५  पीछे  गये  तारांकित  संख्या  १०२२  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 परीक्षात्मक  नाभिकीय  विस्फोटों  को  रोकने  के  प्रस्ताव  के  संबंध  में  क्या  सरकार  का  कोई

 कार्यवाही  करने  का  विचार  कौर

 तो  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  करने  का  विचार  हैं
 ?

 |  बेदेदिक-कार्य  मंत्री  के  सभा सचिव  सादत  चली  तथा  भारत ने  सदा  ही

 इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  संबंधित  दलों  को  श्री  तथा  उद्जन  बम  के  परीक्षण  बन्द  कर  देने  चाहियें

 इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिये  भारत  पूर्ण  प्रयत्न  करता  रहेगा  ।  तुरन्त  ही  अग्रेतर  कार्यवाही करने

 का
 तो

 कोई  विचार  नहीं  परन्तु  जब  कभी
 भी

 कोई  अवसर  होगा  हम  अपने  इस  दृष्टिकोण
 पर

 जोर

 डालते  रहेंगे  कि  सभी  संबंधित  दलों  को  ये  परीक्षण  बन्द  कर  देने  चाहियें  ।

 नेवेली
 लिग्नाइट  परियोजना

 *
 ERC)  श्री  एस०  ato  राम स्वामी  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  १४  SeXd HT TE WT को  पूछ  गए

 तारांकित  प्रशन  संख्या  ८७१  के  उत्तर  के  संबंध  में  नेवेली  लिग्नाइट  श्रीराम  परियोजना  की  विमान

 स्थिति  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 उत्पादन  मंत्री  ह०
 सी

 ०  रेड्डी  प्रारम्भिक जांच  का  काम  बहुत  अधिक हद  तक  पूरा

 कर  लिया  है  ।  अन्तिम  जांच  का  उद्देश्य  यह  पता  लगाना  है  कि  क्या  लिगनाइट  मेखला  के  नीचे  भूमि  के

 जल  को  पर्याप्त  मात्रा  में  पम्प  द्वारा  नियंत्रित  किया  जा  सकता  हैं  ।  पम्प  द्वारा  जल  निकलाने  के  इन  परीक्षणों

 के  लिये  अपेक्षित  पम्प  अवलोकन कप  वेल )  रेकाडरਂ  छिद्रों  के  संबंध  में  छिद्र

 करने  और  प्रावरण  का  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  हैं  कौर  पम्प  कूप  का  विकास  संबंधी  कार्य

 पूरा  होने  के  करीब
 हैं

 ।  मद्रास  से  भेजे  गए  दो  विशाल  जनित्र  वहां  पर  लगाये  जा  चुके  हैं  श्र  अब

 परीक्षण
 के

 लिये  अपेक्षित  विद्युत  शक्ति  प्राप्य  है  कौर  यह  की  जाती  है  कि  फरवरी  के  प्रीत  तक

 परीक्षण  कार्य  आरम्भ  हो  जायेगा  ।  परीक्षणों  में  १००  दिन  लग  जायेंगे  कौर  जन  में  परिणाम  प्राप्य

 हो  वीर  |

 इस  बीच  सर्वतोमुखी  परियोजना  को  लागू  करने  के  लिये  अपेक्षित  प्रारम्भिक  योजना  तैयार  है

 ताकि  यदि  पम्प  से  जल  निकालने  का  परीक्षण  सफल  रहे  तो  लिगनाइट  बिजली  पैदा  करने

 शादी  के  संबंध  में  कम  से  कम  संभव  समय  में  भ्रग्नेतर  कार्यवाही  की  जा  सके  ।

 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी

 |  ३८.
 श्री  एस०  सी

 ०  सामन्त  :  क्या  श्रावास प्रौढ़  संभरण  मंत्री  २१  नवम्ब  PeUY

 को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  २३  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 बन  हाऊसिंग  फैक्टरी  के  शोष  फालतू  स्टोर  को

 a
 तक  बेचा  जा  चुका  है  ;

 यदि
 तो

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  विशेष  कर्मचारी  रखे  हुए

 मूल  wast  में



 रे  लिखित  उत्तर  १७  १९५६

 यदि  तो  उन  कर्मचारियों  के  संबंध  में  ब्योरा  क्या है  ?

 श्रीवास  संभरण  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  यद्यपि  अभी तक  सारे

 स्टोर  को  बेचा  तो  नहीं  जा  सका  तथापि  उस  संबंध  में  कार्यवाही  पूरी  कर  ली  गई  केवल

 १,€०,०००  रुपये  के  मूल्य  के  स्टोर  का  निर्णय  नहीं  हुआ  है
 |

 तथा  (7).  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध

 संख्या  €]

 दिल्ली  में  भूतपूर्व  अपराध  जीवी  ख़ादिम  जातियां

 1३४.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  योजना  मंत्री  ७  PEYY  को  पूछे  गए  तारांकित

 संख्या  ५८८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली  में  रहने  वाले  भूतपूर्व  अपराध  जीवी  ख़ादिम  जातियों  के  संबंध में

 डा०  पी०  सी०  के  झ्रध्ययन  संबंधी  प्रतिवेदन  को  कब  तक  प्रकाशित  करने  का  विचार  रखती

 शर

 इसमें  क्या  सिफारिशें  की  गई  हैं  ?

 उपमंत्री  एस०  एन०  :  तथा  १०  PELs  को  डा०

 विश्वास  से  संशोधित  प्रतिवेदन  प्राप्त  -द्य  था  ae  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  प्रकाशन  के

 संबंध  में  ग्राम  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 अखबारी  कागज

 1*४०  सरदार  हुक्म  सिह
 :

 क्या  वाणिज्य  तोर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 देश  में  १९५५-५६  की  अवधि  में  कागज  का  कितना  हुमा

 इसी  अवधि  में  विदेशों  से  कितना  अखबारी  कागज  मंगवाया  गया  ;

 भारत  में  जिस  कच्चे  माल  का  उपयोग  हुआ  क्या  वह  सारा  स्वदेशी  था
 ?

 मंत्री  २,३७४  टन  (३१  PENY

 ३८,२७९  टन

 सिवाय  रासायनिक  गूदा  के  जो  कि  art  हाल  तक  विदेशों  से  भ्राता  रहा है  ।

 न्यूनतम मजूरी  अधिनियम

 EY¥\9 ai Yo श्री  ए०  के०  गोपालन
 :

 क्या  श्रम  मंत्री  राज्यों  में  न्यूनतम  मजूरी  भ्र धि नियम  को  लागू

 करने के  संबंध  में  २५  PeUy AT TE को  पूछे  गये  तारांकित  संख्या  २१६  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  इस  विषय  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है  |

 श्रम
 मन्त्री  खंडूभाई

 :
 हां  ।  हमने  राज्य  सरकारों  से  ae  किया  है  कि

 जितना  शीघ्र  संभव  हो  सके  अधिनियम  को  अग्रेतर  लागू  करने  के  लिये  कार्यवाही  करें
 ।

 चावल  का  श्रायात  कौर  निर्यात

 1*६१.  श्री  राम  चन्द्र  रेडडी
 :

 क्या  खाद्य  और  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 PeXY  में  भारत  से  कितना  चावल  विदेश  भेजा  गया  था  कौर  उसका  मूल्य  कया

 भारत  में  विदेशों  से  कितना  चावल  मंगवाया  गया  था  कौर  उसका  मूल्य  क्या  था
 ?

 मूल  भ्रंग्रेजी में



 १७  LENS  लिखित  उत्तर पिस  MAN  ३७

 तथा  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  ayy  में  भारत  से  yay cf Aqer, टन

 जिसकी  कीमत  ५५१.३८  लाख  रुपये  थी  ,  विदेश  भेजा  गया  |

 Reus  में  भारत  में  २.६५  लाख  टन  जिसकी  कीमत  १७८५ लाख  रुपये  थी

 विदेश  से  मंगवाया गया  ।

 कृषि  गवेषणा  पत्रिकायें

 1*६२.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  खाद्य  शर  कृषि  मंत्री  २१  Peuy HT TS WT को  पूछे  गए

 तारांकित प्रश्न  संख्या  ८  तक  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  भारतीय  केन्द्रीय  नारियल  समिति  ate  भारतीय  केंद्रीय  सुपारी  समिति  कोई  पत्रिका

 प्रकाशित  करती

 क्या  ये  पत्रिकायें  प्रादेशिक  भाषाओं  में  भी  प्रकाशित  की  जाती  भ्र ौर

 जिन  पत्रकारों  में  गवेषणा  के  परिणाम  होते  हें  उन  के  नाम  क्या  हैं

 शौर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  :  भर  भारतीय  केंद्रीय  नारियल  समिति

 भ्र  भारतीय  केंद्रीय  सपारी  समिति  wal  मासिक  पत्रिकायें  मलयालम तथा  कन्नड़

 में  प्रकाशित  करती  केंद्रीय  नारियल  समिति  द्वारा  एक  त्रैमासिक  पत्रिका  नारियल

 पत्रिका  अंग्रेजी  में  भी  प्रकाशित  की  जाती  है  ।

 इन  पत्रिकाओं के  नाम  इस  प्रकार

 (१)  इंडियन  ्  श्राफ  एग्रीकल्चरल रिसचें

 (२)  इंडियन  ott श्राफ  वेटरनरी  साइंस

 (२)  हार्टिकल्वरल  एन्सट्रेक्ट्स

 (४)  इंडियन  फार्मिग

 (५)

 (६)  धरती के  लाल

 राईस न्यूज

 (८)  इंडियन काटन  ग्रोइंग  रिव्यू

 (  g
 a

 )  इंडियन  टोबेको

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  श्रधिवेदान

 |
 *६  ३.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अमृतसर

 के

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  अधिवेशन  के  लिये  हमारी  रेलवे  द्वारा  क्या  कया  विद्वेष  सुविधाएं  प्रदान  की

 गई  ?

 रेलवे
 तथा  परिवहन  मंत्री  के सभासचिव  शाहनवाज  खां  )  :  अमृतसर में  भारतीय  राष्ट्रीय

 स  के  अधिवेदन  के  लिये  तथा  दल  कौर  महापंजाब  शभ्रान्दोलन  के  समर्थकों  के  सम्मेलनों  के

 लिये
 भी  १-२-५६  से  १६-२-५६  तक  के  बीच  के  समय  के  लिये  यातायात  की  भारी  मांग  पुरी  करने  के

 संबंध  में  जो  विशेष  प्रबंध  किये  गये  उनमें  से  निम्न  मुख्य  qi-——

 (१)  विशेष  रेलगाड़ियां  चलाना  रोक  नियमित  गाड़ियों  द्वारी  अधिक  यात्री  लें  जाये  जाने  की

 व्यवस्था  कौर

 (२)  अमृतसर  में  टिकट  खरीदने  व  सीट  रिजर्व  सामान  बुक  कराने  के

 रिक्त  कार्यालय  कौर  अतिरिक्त  जलपान  गृह  afafcaa  पर्यटक  पथ  प्रदर्शक  शर

 भ्रंग्रेजी  में



 पर  लिखित  उत्तर  दा क्र वार  १७  १९५६

 लाइसेंस  वाले  कुलियों को  नियत
 प्रौढ़

 सफाई  के  प्रबंधों  प्रौढ़  पीने  के
 जलपान

 के
 सम्भरण  में

 संधार  जैसी  विशेष  सिद्धातों  की  व्यवस्था  |

 उखाड़ी गई  रेलवे  लाइनें

 |  *६४.  सरदार  इकबाल  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  PEYY-4%  में

 कितने  मील  लम्बी  उखाडी  गई  रेलवे  लाइनें  फिर  से  बिछाई  गई ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिव  शाहनवाज  ७९.२२  मील  |

 शीतोष्ण-नियंत्रित  रेलगाडियां

 राधा  रमण

 श्री  भागवत झा  आजाद  :

 Tey,
 डा०

 राम  सुभग सिंह  :

 श्री  कृष्णा चाय जोशी  :

 Lat  जी०  एल०  चौधरी

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  लम्बे  फासले  की  यात्रा  के  लिये  मध्य  मार्ग  द्वारा  जुड़ी  शीतोष्ण

 नियंत्रित  रेलगाड़ियों  के  संबंध  में  soar  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  इस  निर्णय  को  कब  लाग  किया  जायेंगी  ai  ऐसी  गाड़ियां  किन  लाइनों  पर

 चलाई  जायेंगी

 इन  गाड़ियों  में  जो  किराया  लिया  जायेगा  क्या  उसमें  कोई  भ्रातृ  कौर

 यदि  तो  कितना  अन्तर  होगा ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  अक्तूबर  १९५६  से  प्रयोगात्मक रूप  में

 मध्य
 मार्ग  द्वारा  जुड़ी  हुई  एक  शीतोष्ण  नियंत्रित  रेलगाड़ी  चलाने  का  प्रस्ताव  है

 ।

 से  यह  विषय  विचाराधीन  है  ।

 श्रलमोडा में में  तार  घर

 ree.  at  बी०  डी०  पांडे  :  क्या  संचार  मंत्री  १६  दिसम्बर  2eUY Hl MAAIST को  प्रलमोड़ा  जिले  में  तार

 घर  खोले  जाने  के  संबंध  में  प्याज  गये  तारांकित  संख्या  €  १४५  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  इस  संबंध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  क्या  प्रत्याभूत  मांगी गई  है  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :

 पांच  वर्ष  के  लिये  REXE  रुपये  प्रति  वर्ष  मांगे  गये

 तथापि  प्रत्याभूत  )  की  यह  राशि  अस्थायी रूप  से  निश्चित  की  गई  है  ate  निर्माण के

 वास्तविक  खर्चे  के  भि  इस  में  फेरबदल  हो  सकती  हैं  |

 रल  यात्रियो ंके  लिए  सच विधायें

 श्री  व्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३००  मील  कौर  उससे

 अधिक
 दूरी  की  यात्रा  करने  वालें  यात्रियों  के  लिये  रक्षित  तृतीय  श्रेणी  के  डिब्बों  में  gat  लोगों  को  न

 बैठने  देने  ate  अधिकृत  रूप  से  बैठने  वालों  को  दंड  देने  के  लिये  आजकल  क्या  प्रबंध  है  ?
 a ~~ AN ५५

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिव  शाहनवाज  लम्बी  यात्रा  करने  वालें

 यात्रियों  के  लिये  रक्षित  प्रत्येक  डिब्बा  एक  विशेष  टी
 ०  टी  ०

 के  प्रभार  में  होता  है  जिसका  काम  यह  ध्यान

 होता  है  कि  उस  डिब्बे  में  थोड़ी  दूर  का  कोई  यात्री  यात्रा  ततार

 |

 सद  कोई  बोरी
 दूर

 का
 यानी  उस

 मूल  अंग्रेजी में



 १७  १९५६  लिखित  उत्तर  Re

 डिब्बे  में  यात्रा  करता  पाया  जाता  है  तो  ato
 So

 को  प्राधिकार  है
 कि

 वह  ऐसे  यात्री
 को

 उस  डिब्बे

 से  उतार कर  किसी  wie  डिब्बे  में  बैठा  दे  ।  यदि  यात्री उसकी  बात  मानने से  मना  करे तो  भारतीय रेलवे

 2580 Hl MT की  धारा  fog  के  अन्तर्गत  उस  पर  अभियोग  चलाया  जा  सकता  हैं  ।

 दन्त  विद्या  में  प्रशिक्षण

 1*६८.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  क्या  सरकार  के

 विचाराधीन  कोई  ऐसी  योजना  है  कि  देश  में  दन्त  विद्या  संबंधी  उच्च  कौर  विशिष्ट  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था

 की

 स्वास्थ्य  मंत्री  राजकुमारी  ्  कौर )  :
 प्राजक  ऐसी  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन

 नहीं  है  ।
 फ़िर  दन्त  विद्या  में  मूल  प्रशिक्षण  के  प्रसार  की  आवश्यकता  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा

 है  ।

 श्रंदमान में सड़कें में  सडकें

 1*६६. श्री  एस०  alo  क्या  परिवहन  मंत्री  १६  QeYY BITS को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  RENO  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अन्दमान  कौर  निकोबर  द्वीपों  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  कितने मील  लम्बी

 सड़कें  बनाने  का  विचार  कौर

 कितने  पुल  बनाये  जायेंगे
 और

 उत्तर
 व

 दक्षिण  अन्दमान  को  सड़क  द्वारा  मिलाने  के  लिये

 कितनी  नौका  सेवाशर्तों  का  प्रबंध  किया  जायेगा  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान )  :  अन्दमान  कौर  निकोबार  द्वीपों  के  लिये

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  को  भ्र भी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  प्रारूप  योजना  में  १६४  मील  लम्बी

 नई  सड़कों  के  निर्माण  की  व्यवस्था  है  ।

 उचित  सर्वेक्षण  हो  जाने  के  बाद  ही  अपेक्षित  जानकारी  उपलब्ध  हो  सकेगी  ।  लगभग

 चौथाई  लम्बाई  का  सर्वेक्षण  पूर्ण  हो  चुका  हैदर  आगामी  कुछ  वर्षों  में  लगभग  श्राधी  लम्बाई  का  सर्वेक्षण

 करने  का  विचार है  ।

 भाटिया-दिल्ली  रेलगाडियों  में  भोजन  व्यवस्था

 1*७०.  सरदार  इकबाल  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  उत्तर  रेलवे  की  पर्शिया-दिल्ली  यात्री  गाड़ियों  में  भोजन  इरादी

 की  कोई  संतोषजनक व्यवस्था  नहीं

 यदि  तो  इस  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेलवे तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा सचिव  शाहनवाज
 :

 भटिंडा-दिल्ली  भाग

 में  यात्रियों  के  लिये  भोजन  इरादी  का  संतोषजनक  प्रबंध  है  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दि ्र क्सौल  में  हवाई  श्रड्डा च्

 1*७१. श्री  विभूति  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  चम्पारन  जिले  में  रक्सौल  में  एक  हवाई  नव  बनाने का  विचार

 कर  रही  कौर

 यदि  तो  इसके  निर्माण  में  कितना  समय

 संचार  मंत्रालय  में
 मंत्री

 राज
 :  जी  हां  ।

 मनन

 मूल  में



 Yo
 लिखित  उत्तर  शुक्रवार  १७  PRUE

 राय है  कि  सावन-मार  (  )  PENG-NS  में  शौर  इमारत  PEXS-YE  में  पर्ण  हो

 जायेगी  ।

 रामपुर-हल्द्वानी रेल  सम्पर्क

 1*७२.  श्री  बी०
 डी०  पांडे

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री  १६  १९५५  को  पूछे  भ्र तारांकित

 प्रशन  संख्या  qo  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रामपुर  कौर  हल्द्वानी  के  बीच  प्रस्तावित  बड़ी  लाइन  के  परिमाप  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति

 हुई  कौर

 यह  कार्य  किस  तारीख  तक  पूर्ण  हो  जायेगा
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिव  शाहनवाज़  :  ) ar (  रामपुर

 से
 तक  की

 लाइन  के  संबंध  में  यातायात  सवाल  का  काय  प्रारम्भ  हुमा  है  अ्राद्या

 हैं  कि  मई  PEN  के  प्रीत  तक  समाप्त  हो  जायेगा  |

 हिन्दुस्तान  केस  लि०

 1१.  श्री  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हिन्दुस्तान केस

 लिमिटिडਂ  ने  वर्ष  rays  में  विभिन्न  ब्यौरों  वाले  कितने  लम्बे  केस  बनाये  उनका  मूल्य  क्या  था  ?

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी ०  :  एक
 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हैं

 जिसमें

 यह  बताया गया  है  कि  क्रेंबल्र  लिमिटिड  ने  eeu a में  विभिन्न  ब्यौरों  के  कितने  लम्बे

 बनाये  |  विक्रय  मूल्य  पर  बातचीत  हो  रही  है  कौर  शिकार  ही  इसका  विनिश्चय  हो  जायेगा
 ।

 परिशिष्ट  १,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ११]

 पुर्जों  बंगाल  से  art  वाले  विस्थापित  व्यक्ति

 rR.  श्री  एस०  एम०  घोष
 :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 पूर्वी  बंगाल  से  ara  हुए  कितने  शरणार्थी  श्राजकल  पश्चिमी  बंगाल  में  सरकारी  शिविरों

 में  रह  र

 पश्चिमी  बंगाल  में  सरकारी  शिविरों  में
 न

 रहने  वाले  कुल  कितने  शरणार्थियों  ने  भूमि
 att  गृह-निर्माण  सुविचारों  की  प्रार्थना  की

 पूर्वी  बंगाल  से  are  हुए  कुल  कितने  विस्थापित  किसानों  को  पुनः  बसाया  जाना

 पश्चिमी  बंगाल  में  पुनर्वास  के  प्रयोजनार्थ  कुल  कितने  एकड़  भूमि  प्राप्य  है  सनौर  एकड़ानुसार

 उसका  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  wie

 पश्चिमी  बंगाल  में  झारणार्थी  शिविरों  का  प्रशासन  व्यय  सहित  मासिक  ahead  व्यय  क्या

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  (=)  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही

 है  प्रौर  यथासमय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 केन्द्रीय  राम  बोड़

 TR.  श्री  केदार  श्रय्यंगार  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 केद्रीय  रेशम  बोर्ड  के  संस्थापन पर  eX,  2€4R,  १९५४  भर  PEUY  में  कितना  व्यय
 ix

 बोर्ड  के  सदस्यों  को  कुल  कितना  यात्रा  भत्ता  ate  दैनिक  भत्ता  दिया  गया  तथा  बोर्ड
 क

 अ्रघिकारियों  को  कितना  यात्रा  भत्ता  wiz  वि  दैनिक  भत्ता  का  भुगतान  किया  गया
 ?

 प्रंग्रेजी  में
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 1  उत्पादन  मंत्री  Fo  सी०  शर  एक  विवरण  लोक-सभा पटल
 पर

 92]
 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  1 ९1

 gat  पाकिस्तान से  हिन्दुओं  का  सामूहिक
 निष्क्रमण

 TY.
 सरदार

 हुक्म  सिंह
 :

 श्री  गिडवानी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  इस  प्रेस  समाचार  श्राफ

 तारीख  १०  PENS  )  में  कोई  सत्यता  है  कि  भारत  में  पाकिस्तान  के  उच्च  आयुक्त  ने  हमारी

 सरकार  को  एक  ऐसी  समिति  बनाने  का  आमंत्रण  दिया  था  जो  पूर्वी  पाकिस्तान  से  हिन्दुद्नों  के सामूहिक

 निष्क्रमण के  वास्तविक  कारणों  की  जांच करे  ?

 प्रधान  मंत्रो  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :  पाकिस्तान के  उच्च  कि

 ने
 प्रेस  को  दिये  गये  एक  बताया  में  यह  सुझाव  रखा  था  ।

 भारत  सरकार  से  ऐसी  कोई  बात  नहीं की  गई

 है  ।  पूर्वी  पाकिस्तान  से  fecal  के  सामूहिक  निष्क्रमण  के  वास्तविक  कारणों  से  सरकार  भली

 भारती  परिचित  है  ।

 हैदराबाद की  दस्तकारियाँ

 Ty.  श्री  हेडा  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  हैदराबाद  में  दरी

 निर्मल  दस्त कारियों  के  विकास  के  लिये  कया  कार्यवाहियां  की  जा  रही  हैं  ?

 1  उत्पादन  मंत्री  क०  सी०  मशीनों  के  दस्तकारों  के  प्रशिक्षण  कौर  विक्रय
 की

 व्यवस्था  करने  के  लिये  सहकारी  समितियों  को  वित्तीय  सहायता  देकर  इन  दस्त कारियों के  विकास

 को  प्रोत्साहन दिया  जा  रहा  है

 सरकारो  विज्ञापन

 1६.  डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 पत्री  वर्ष  reYY  में  सरकार  ने  विज्ञापनों  पर  कुल  कितना  धन  व्यय  किया  ;

 कितने  समाचारपत्रों  ate  पत्रिकाओं  को  विज्ञापन  दिये  गये  ;  कौर

 भारतीय  भाषाओं  के  समाचारपत्रों  कौर  पत्रिकाओं  में  दिये  गये  विज्ञापनों  पर  कितना

 व्यय  किया  गया  ?

 सूचना  ate  प्रसारण मंत्री  (  डा०  केसकर )  प्रदर्शन  (  डिसप्ले  )
 विज्ञापनों

 पर

 ७,७४,६८७ रुपये  श्र  वर्णित  विज्ञापनों  पर  2X, FF, 9¥9  रुपये  व्यय  हुये  ।  ये

 अनुसार  उन  विज्ञापनों के  मूल्य  बताते  हैं  जो  विज्ञापन  तथा  चित्रों  द्वारा  प्रचार  के  निदेशालय  ने

 विभिन्न  मंत्रालयों  (  रेलवे  मंत्रालय  को  छोड़कर  )  उनसे  सम्बद्ध  व  अधीनस्थ  कार्यालयों  की  कौर  से

 पत्री  वर्ष  १९४४ में  केन्द्रीय  रूप  में  दिये  थे  |

 wast  में  ४२७--१२३  प्रादेशिक  भाषाओं  में  ३०४  |

 3,98, ego  रुपये  प्रदर्शन  विज्ञापनों  पर  झ्र  2,58, OXY  रुपये  वर्णित  विज्ञापनों  पर  |

 वर्णित  जो  रिक्त  पदों  व  स्थानों  के  विज्ञापन  होते  उच्चतर  पदों  के  सम्बन्ध  में

 होते  हैं  श्र  आजकल  भ्रंग्रेजी  के  समाचारपत्रों  को  दिये  जाते  हैं  क्योंकि  उन  विज्ञापनों  में  अभिरुचि  रखने

 वाले  वर्ग  के  लोग  ग्रेजी  के  ही  समाचारपत्र  पढ़ते  हैं  ।  न्य  पदों  के  विज्ञापन  प्रत  प्रकार  के

 विज्ञापन  अंग्रेजी  शौर  भारतीय  भाषाओं  के  समाचारपत्रों  में  बांटे  जाते  हैं  ।

 श्राकादावाणी के  संगीत  निर्माता

 To.  श्री  वोरस्वामी :  क्या  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 भ्राकाशवाणी  के  दक्षिण  भारतीय  केन्द्रों  में  संगीत  निर्माता  नियुक्त  किये

 गये  हैं  या  किये  जा  रहे  हैं  ;

 मूल  भ्रंग्रेज़ी में
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 यदि  तो  उनकी  वेतन  श्रेणियां  क्या  हैं
 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  ;

 उनकी  कोई  वेतन  श्रेणी  नहीं  है  ।  संगीत  निर्माताओं  की  नियुक्ति  ऐसे  पारिश्रमिक  पर  होती

 है  जो  उनकी  विदेषताश्रों  श्र  उन्हें  करने  के  लिये  दिये  गये  कार्य  के  अनुसार  निर्धारित  किया  जाता  है  |

 सभाष  चन्द्र  बोस  के  भाषण

 1८.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण मंत्री  १७  १९५५  को

 गये  तारांकित प्रदान  संख्या  ६१०  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  भाषणों  को  परिरक्षित  रखने  के  लिये  उनके  रिकार्डों

 को  प्राप्त  करने  की  कोई  कौर  कोशिश  की  गई  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम रहा  ?

 1  सूचना  प्रसारण  मंत्री

 कहा  जाता है  कि  भ्रंग्रेजी  श्र  बंगला  में  नेताजी  के  भाषणों  के  दो  रिकार्ड  नेताजी

 के  एक  संबंधी  के  पास  हैं  |  उन  रिकार्डों  से  अन्य  रिका  तैयार  करने  की  दृष्टि  से  उन्हें  लेने  के  लिये

 चीत  चल  रही  है  ।

 एक  ऐसे  चलचित्र का  जिसमें  स्वयं  नेताजी  की  आवाज  पता  लगा  है  a  उससे

 रिकार्ड  तैयार  करने  के  लिये  उस  चलचित्र  को  प्राप्त  करने  के  लिये  भी  कोशिश  की  जा  रही  है  ।

 प्रतिकर

 Te.  सरदार  इकबाल  सिंहः  क्या  पुनर्वास  मंत्री  ७  Ray  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रशन

 सवा  ए  Sate

 संत

 में  गह  बहाने  की  हा  करेगे
 पिछले  उत्तर  के  बाद  ३१

 TERS  तक  विस्थापित  लोगों
 ने

 प्रतिकर  के  लिये  कितने

 प्राथनापत्र  दिये  हैं  :

 )  प्रमाणित  दावों  के  संबंध  में  कितने  प्रार्थनापत्र  प्राप्त  होने  की  ora  थी  ्र

 बाद  में  ऐसे  कितने  प्रार्थनापत्र  प्राप्त  हुए  जिनके  लिये  विलम्ब  से  प्राप्त  होने  की  माफी  दे  दी
 9

 मंत्रालय  में  मंत्री  राज  र--  तक  VEL

 2,€0,000  |

 Q9-E-UY  से  २८-१-५६  तक  ७,३२६
 ।

 बी  ०  सी०  जी०  के  टीके

 १०.  श्री  एच०  श्रार०  नथानी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 ौर अरब  तक  कितने  व्यक्तियों को  बी०  सी ०  जी०  का  टीका  जा  चुका  है

 सरकार ने  बी ०  सी ०  जी०  के  टीके  लगाने  में  तक  कितना  धन  व्यय  किया  है
 ?

 १९५५  के  अन्त  तक  1६  न  OMY स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  :

 व्यक्तियों को  बी०  सी०  जी०  का  टीका  लगाया  गया  |

 बी०  सी०  जी०
 टीके  के

 प्रोग्राम
 पर

 PEYY-  के
 अन्त

 तक
 का  खर्च  लगभग  इस  प्रकार

 है

 केन्द्रीय  सरकार--  लाख  रु०

 राज्य  सरकारें--  लाख  रु०
 i ne  er  कन  शशरएशएएशल

 ait  में
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 वन  लगाना

 ११.  श्री  बलवन्त fag  मेहता  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  १३  १९५५  को  दिये  गये

 प्रश्न  संख्या  ७६८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विमानों  की  सहायता

 से  कितनी  बार  वृक्षारोपण  किया  गया  है  कौर  उस  पर  कितना  व्यय  दश्ना
 ?

 खाद्य  कौर
 कृषि  मंत्री

 :
 राजस्थान  सरकार  से

 जानकारी  इकट्ठी की  जा

 रही  है  कौर  मिलने  पर  सभा  की  टेबिल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पेप्सू  में  सडक-विकास

 eR.  श्री  राम  किसान  गुप्त
 :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नयी  सड़कों  का  निर्माण  करने  के  लिये  reXS  से  RLY  तक  पेप्सू  राज्य  के  लिये  कुल  कितना

 ऋण  कौर  वित्तीय  सहायता  नियत  की  गयी  है  ;

 उपरोक्त  नियतन  के  फलस्वरूप  पेप्सू  राज्य  सरकार  द्वारा  कुल  कितने  मील  लम्बी  नयी

 सड़कों  के  निर्माण  की  योजना  बनायी  गई  है  ;  कौर

 क्या  नियत  की  गयी  कुल  राशि  का  उपयोग  किया  गया  है  या  नहीं
 ?

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान )  ५६.५७  लाख  रुपये  ।

 ११०  मील  |

 जी  नहीं  ।

 एयर  इंडिया  इंटरनेशनल

 1१३.  श्री  केशव  श्रय्यंगार :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  के  भारत  से  बाहर  स्थित  कार्यालयों  में  काम  करने  वालें

 पुरुष  कमंचारियों  की  पत्नियों  को  वर्ष  में  एक  बार  निःशुल्क  यात्रा  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ;  शौर

 यदि  तो  इसी  प्रकार  के  संस्थानों  में  काम  करने  वाली  महिला  कर्मचारियों के  पतियों  को

 भी
 इसी  प्रकार  की  रियायत  क्यों  नहीं  दी  जाती

 ?

 संचार  मंत्रालय में  मंत्री  राज
 :

 जी  हां

 यह  रियायत  इस  समय  पुरुष  कर्मचारियों  के  प्राणियों  को  ही  उपलब्ध  है  ।  इस  प्रश्न

 कि
 क्या  महिला  कर्मचारियों के  आश्रितों  को  भी  यह  रियायत  दी  जानी  art  विचार  किया  जा

 रहा है  ।

 रेलवे  के  तार-सिगनल

 1१४.  श्री ए०  के०  गोपालन  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रेलवे  के  प्रत्येक  जोन  )  में  १९५३ से  १९५५  तक  कुल  कितने

 १९५३  से  geuUy  तक  प्रत्येक  सिगनेलर  को  वर्ष  में  औसतन  कूल  कितने  संदेशों  को

 टाना  पड़ा  ;

 क्या  वेतनमान  कमंचारी  रेलवे  के  तार  संदेशों  के  बढ़ते  हुए  परिमाण  को  निपटा  सकने  की

 स्थिति में  हैं  ;  wk

 (7)  यदि  तो  कया  सरकार
 ने

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ाने  की

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 sara  १७  १९५६

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  कौर

 एक  विवरण  संगीत  है
 ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  १३  |

 वेतनमान  यातायात  के  लिये  कर्मचारियों  की  संख्या  पर्याप्त  है  ।

 कर्मचारियों  की  आवश्यकता  का  अ्रनुमान  वार्षिक  भरती  के  समय  लगाया  जाता  है
 ।

 जिन

 अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  होगी  उन्हें  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  रखा  जायेगा
 |

 कोयला-खानों  में  दुर्घटनायें

 डा०  रामा राव  :

 श्री  मोहन राव  : rex

 ।  श्री  डी०  सी०  शर्मा

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PER  में  कोयला  खानों  में  हुई  दुर्घटनाओं  में  कुल  कितने  व्यक्ति  हताहत  हुये  ;

 इनमें  स्त्रियों  की  संख्या  कितनी  थी  ?

 tart  मंत्री  dears  :  मत  घायल  हुए

 ३०५  २८३४

 ad ८  घायल  हुई

 श्रे  \9\9

 डाक  प्रौढ़  तार  कर्मचारी

 1१६.  चौधरी  मुहम्मद शफी  :  क्यां  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 इस  समय  भारत  में  डाक  a  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिये  खेलने  के  कुल  कितने

 यह  खेल  के  मैदान  किन  स्थानों  पर  स्थित  हैं  ate  खिलाड़ियों  की  कूल  संख्या  कितनी  है  ;

 उनके  रख-रखाव  पर  RNY  में  कुल  कितना  धन  व्यय  किया  गया
 ?

 संचार  मंत्रालय में  मंत्री  राज  से  यह  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही

 है  कौर  यथासमय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी

 रेलों का  विकास

 १७.  श्री  विभूति  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  के
 किन

 किन  पिछड़े

 क्षेत्रों  में  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  शभ्रन्तगंत  नई  रेलवे  लाइनें  बनाने  का  विचार  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  नयी  रेलवे  लाइनें

 बनाने  के  जो  सुझाव  राज्य  सरकारों  से  भराये  हैं  उन  पर  भ्र भी  रेलवे  बोर्ड  में  छानबीन  की
 जा

 रही  है  ।  इस

 सम्बन्ध  में  अन्तिम  फैसला  alt  नहीं  gar  है  |

 पंजाब में  परती  भूमि

 Tea.  श्री  डी०  सी०  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब में  १६५५  में  कुल  कितनी  खेती  करने  योग्य  परती  भूमि

 उक्त  राज्य  EE  से  लेकर
 १६५५

 तक  प्रतिवर्ष  इस  प्रकार  की  कितनी  भूमि  पर
 खेती

 ी  मि  (ile  neice  ae  ne ee  वि

 sist  से



 औ  (१  १  ८ है  न प  लिखित  ह १७  कर्न  ग

 tera  site  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  :  श्र  उपलब्ध  सूचना  संलग्न

 विवरण  में  दी  जाती है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  १४  |

 टेलीफोन  ७५

 Tee.  श्री  डी०  सी०  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नयी  दिल्ली  में  टेलीफोन ों के  कनेक्शन  के  कितने  आवेदनपत्र  विचाराधीन हैं  ;

 इस  समय  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संख्या  कितनी  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  2,405

 €,०१४  मुख्य  कौर  ४,८४८  एक्सटेंशन  |

 मेडिकल  कालिज

 1२०.  श्री  एन०  लिंगम
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  झन्तगंत  कितने  मेडिकल  कालिज  खोलने  की  प्रस्थापना  है  ;

 और

 यह  कालिज  किन  स्थानों  में  खोले  जायेंगे
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  ८  कौर  )  :  )  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  wea  ६  मेडिकल

 कालिज  खोलने  की  प्रस्थापना है  ।

 ait  यह  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  कि  यह  कालिज  किन  स्थानों  में  खोले  जायेंगे  ।

 कोचीन  एक्सप्रेस

 1२१.  श्री  सी०  कार  श्रय्युण्णि  :  क्या  लवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मद्रास  से  चलने  वाली  कोचीन  एक्सप्रैस  १९५५  में  कितने  दिन  निर्धारित  समय  पर

 टर्मिनस पर  पहुंची  ;

 कितने  दिन  यह  art  घंटे  से  रिक  देर  से  टर्मिनस  पर  पहुंची  ;  श्र

 कितने  दिन  यह  एक  घंटे  से  भी  रिक  देर  से  पहुंची  थी
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  Rok  दिन  ।

 ५३  दिन  ।

 २६  दिन  ।

 दुघ

 a

 1२२.  श्री  एम०  एस०  गुरूपादस्वामी
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  पंजीबद्ध  विमानों  द्वारा  संचालित  अनुसूचित भ्रौर  अनुसूचित  उड़ानों  में  2EXY

 में  कुल  कितनी  दुर्घटनायें हुई  थीं  ;

 इनमें  कितने  व्यक्ति  हताहत  हुए
 :

 (१)  चालकों

 (२)  यात्रियों में  ;

 कितने  मामलों  में  दुर्घटनायें

 (१)  मशीन  की

 (२)  चालकों की  गलती  से
 श्र

 जनन  नन



 लिखित  उत्तर ४६  १७  PENS

 इस  प्रकार की  rat  की  पुनरावृत्ति  पर  रोक  थाम  रखने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की

 गयी  या  करने  की  प्रस्थापना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  बहादुर )  :  (१)  अनुसूचित  उड़ानों

 (२)  अ्रनुसूचित  उड़ानों  में

 जोड़
 यगण

 ११

 मृत  व्यक्तियों की  संख्या  घायल  हुए  व्यक्तियों की

 सख्या

 v
 (१)

 चालकों
 में

 Ry

 (२)  यात्रियों में  कोई  नहीं

 (१)  मदीन की  खराबी  से  कोई  नहीं

 (२)  चालकों की  गलती  से  ;  कौर  १०

 एक  दुघटना  तोड़  फोड़  के  कारण  हुई  थी  ।

 विमान  दुर्घटनाओं  की  रोक  थाम  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाहियां  एक

 विवरण में  बताई  गई  जो  २८  eeuY  को  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ३३४  के  उत्तर  में

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  |  उसमें  में  यह  बात  कौर  जोड़  दूं  कि  विमान  संख्या  को  कम  करने

 के  लिये  नागरिक  उड्डयन  के  महानिदेशक  द्वारा  निरंतर  निगरानी  रखी  जाती  है  ।  दुर्घटनाओं  के

 वेदनों  का  सावधानी  से  अध्ययन  किया  जाता  है  कौर  चालक  वर्ग  में  डुघिटना डि  की  मुख्य  विशेषताओं का

 व्यापक  प्रचार  किया  जाता  है  जिससे  कि  उनको  सामान्य  ate  सामान्य  गलतियों  के  प्रति  was  किया

 जा  सके  |  विमानों के  विवश  होकर  उतरने  wear  विमानों  द्वारा  पुर्वोपाय  के  रूप  में  उतरने  की

 घटनाओं  पर  भी  निगरानी  रखी  जाती  है  ।  इंजन  की  किसी  ऐसी  खराबी  जिसके  कारण  विमान  को

 विवश  होकर  अथवा  पूर्वोपाय  के  रूप  में  उतरना  आवश्यक हो  गया  यह  देखने  के  लिये  कि  यह  घटना

 त्रुटिपूर्ण  रख-रखाव के  कारण  हुई  थी  अथवा  इंजन  के  ही  किसी  भाग
 की

 खराबी  के  कारण  हुई

 धानीपु्वेक  जांच  की  जाती  है  ।  रख-रखाव  के  स्तर  का  कड़ाई  से  पालन  कराने  की  दृष्टि  भ्रापरेटरों

 द्वारा  किये  जाने  वाले  रख-रखाव  की  सरकारी  निरीक्षकों  द्वारा  सीधे  देख-रेख  किये  जानें  की  व्यवस्था

 भी  चाल  कर  दी  गयी  है  ।

 टेलीफोन  करेक्शन

 1२३.  श्री  एस०  ato  राम स्वामी :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय

 बम  बोलना  &  renter  get  फिरसे  नय  Sosa  were  पेसे  सी  स्थापन  को  गवा  ह

 संचार  मंत्रालय
 में

 मंत्री
 राज

 लगभग  2,G0,000  |

 डाक  घर

 ३४.  श्री  प्र ०  एम०  त्रिवेदी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 geyy  में  कितने  मख्य  डाक  घरों  को  उप  डाक  घरों  में  परिवर्तित किया  गया  ;  श्र

 (  )
 इस  परिवर्तन  के  क्या  कारण  थे

 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  आर  मांगी गयी  सूचना

 abet  के  प्रधानों  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  यथासमय  लोक-र  भा  पटल
 पर

 रख  दी  जायेगी  |

 मूल  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  ४9 HATE,  १७  PENS

 दिल्ली  में  गंदी  बस्तियों  की  समाप्ति

 IR

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 दिल्ली  में  गंदी  बस्तियों  की  समाप्ति  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय
 योजना  में

 कितना  धन  व्यय

 किया  जाने  को  है  ;

 दिल्ली  के  इलाकों  से  यह  गन्दी  बस्तियां  हटायी  जायेंगी  ;  कौर

 योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  प्रस्थापना  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  ८२१ लाख  जिसमें  से  ३०८  लाख  रुपये

 गन्दी  बस्तियों  को  समाप्त  करने  भ्रौर  क्षेत्रों  को  विकसित  करने  के  लिये  कौर  ५१३  लाख  रुपये

 सरकारी  सहायता  प्राप्त  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिये  हैं  ।

 दो  क्षेत्रों  दिल्ली-श्रजमेरी गेट श्र जमना बाजार गेट  कौर  जमुना  को  साफ  करने  की  योजनायें

 रही  हैं  ।  प्राय  इलाकों  का  चुनाव  नगर  नियोजन  संगठन  की  सिफ़ारिशों  के  म्रनुसार  किया  जायगा

 जिसकी  स्थापना  दिल्ली  के  लिये  एक  मास्टर-प्लान  की  रूपरेखा  तेयार  करने  के  लिये  हाल  ही  में  की

 गयी है  ।

 योजना  आयोग  ने  किसी  प्रस्थापना  को  विस्तृत  रूप  में  स्वीकार  नहीं  किया  है  परन्तु  यह

 कहा  जा  सकता  है  कि  दिल्ली  में  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  की  दीर्घकालीन  योजना  का  रथ  ४०.  हजार

 से  भी  श्रमिक  परिवारों  को  फिर  से  मकानों  में  बसाना  होगा  यह  काय  कई  वर्षों में  किया  जा  सकेगा

 योजना  आयोग ने  इस  कार्य  के  लिये  दिल्ली  सुधार  प्रयास  को  श्रत्पकालीन  कौर  दीघंकालीन
 ऋण

 देने  की  भ्रावश्यकता को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 रेलवे  में  शिकायती पुस्तकें

 1२६.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर-रेलवे  के  स्टेशनों  पर  रखी  गई  शिकायती  पुस्तकों में  १९५४-५५  कौर  १९५५-५६

 ama  तक  कुल  कितने  व्यवितयों  ने  wad  शिकायतें  लिखी  हैं  ;  कौर

 उन  पर  क्या  कार्यवाही की  गयी  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  कौर  सुचना  एकत्रित की  जा  रही

 है  भ्र ौर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी

 बिजली  को  रेल  की  लाइनें

 1२७.  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 )  विभिन्न  रेलों  में  Peay  में  कुल  कितने  मील  लम्बी  लाइन  पर  बिजली  से  रेलें  चलती  थीं

 उस  वर्ष  में  किन  मुख्य  लाइनों  पर  बिजली  लगाई  गई

 FEUg  में  रेलवे  लाइनों  पर  बिजली  लगाने  का  क्या  कार्यक्रम  है  ?

 रेलवे
 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  )  :  )  भारतीय  रेलों  में  बिजली  लगी  हुई  पटरी

 रेलवे  लाइन  की  कुल  लम्बाई  ६०१  प्रौर  २४०  मील  है  |

 ८
 मील  लम्बे  टुकड़े  ey ee

 में
 यातायात  आरम्भ  किया

 गया  ।
 पश्चिमी  रेलवे  की  श्रंघेरी  बोरिवली

 के
 बीच  मुख्य  लाइन  के  लगभग

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 द  लिखित  उत्तर  १७  RENE

 हावड़ा  बरदवान  मुख्य  लाइन  श्र  तारकेश्वर  शाखा  पर  वह  निर्माण  कार्य  हो  रहा  है

 जिसकी  मंजूरी  पहले  ही  दी  जा  चुकी  है
 ।

 बिजली  लगाने  की  एक  ही  कौर  परियोजना  है  जिसकी  मंजूरी

 दी
 हुई  वह  है  दक्षिण  रेलवे  पर  मद्रास  से  ताम्बरम  मुख्य  लाइन  कौर  ताम्बरम  से  विलुपुरम  लाइन

 पर  बिजली  लगाने  का  काम  ।

 चीनी के  कारखाने
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 पंजाब  में  चीनी  के  कारखाने  किन  स्थानों  पर  हैं  ;

 उनका  कुल  वार्षिक  उत्पादन  कितना  है  ;  कौर

 राज्य  में  चीनी  का  वार्षिक  औसत  उपभोग  कितना  होता  है
 ?

 tera ate  af  मंत्री  Go  पी०  :  केवल एक  कारखाना  यमुना नगर  में  है

 जिस  में  इस  समय  उत्पादन  हो  रहा  है  ।  परन्तु  रोहतक  कौर  भोगपुर  में  दो  कौर  कारखाने  लगाने की

 भ्रनुज्ञप्तियां  दी  जा  चुकी  हैं
 ।

 पानीपत  में  भी  एक  कारखाना  लगाने
 के  लिये एक  सहकारी  संस्था  को

 अनुज्ञप्ति देने  की  सिफारिश
 की  गयी  है  ।

 QeUv-VY A में  Esq  टन  ।  जोश तीन  कारखाने  बन  रहे  उनके  उत्पादन  आरम्भ

 करनें  पर  वार्षिक  उत्पादन  ५२,००० टन  हो  जायगा  |

 लगभग  १,१०,०००  टन  |

 रोज़गार  दफ्तर

 |
 सरदार  इकबाल  सिंह

 :
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 श्री  पी०  सी०  बोस

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEUY-UE  में  काम  feats  दफ्तरों  में  कुल  कितने  व्यक्ति  नौकरी  के  लिये  पंजीबद्ध  हुए

 प्रत्येक  श्रेणी  के  कितने  लोगों  को  नौकरी  दिलाई  गई  ;

 गत  वर्ष  की  तुलना  में  बेरोजगार  कौर  रोजगार  प्राप्त  करने  वालें  लोगों  में  कितनी  वृद्धि

 काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  कितने  लोगों  को  गैर  सरकारी  स्थानों  में  काम  दिलाया
 ?

 श्रम  मंत्री  खंडूभाई  जनवरी  १९५६  की  जानकारी  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ३१-१२-१९५५ तक  चालू  पंजी  में  पंजीबद्ध  लोगों  की  श्रेणी  भ्रनुसार  संख्या  लोक-सभा  पटल  पर  रखी

 जाती  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  १४ |

 श्र  (7)  और  नाम  के  दो  विवरण  सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।

 वर्ष  Pa4Y  में  काम  fears  दफ्तरों  ने  REERL  लोगों  को  गैर  सकरारी  क्षेत्र  में  ।  जिसमें

 गैर-सरकारी  साथ  कौर  सरकारी  निकाय  सम्मिलित  काम  दिलाया  ।  गैर  सरकारी  सोथो

 में  लगाये  गये  लोगों  के  संबद्ध  में  पाक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ee  ee

 मूल  wast  में
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 QAR AT  के  अतिरिक्त
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 स्थगन-प्रस्ताव

 मनीपुर  राज्य  में  गोली  चलाया  जाना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रिशांग  किपलिंग  ने  किशनपुर  राज्य  )  के  निवासियों  पर  पुलिस

 द्वारा  दिनांक  १२-२-५६  को  गोली  चलाये  जाने  जिसमें  सात  की  मृत्यु  हो  गई  नौ  घायल  हुए  हैं  के

 बारे  में  एक  स्थगन-प्रस्ताव की  सूचना  दी  है  ।  यह  सूचना  उन्हें  कहां  से  मिली  है  ?

 श्री  रिज़वान  किलिंग  मनीपुर--रक्षित--भ्रनुसुचित  भ्रादिम  :  यह  समाचार

 तेरह  तारीख  के  तमाम  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  झा  था  ।  मेरे  पास  मनीपुर  से  एक  पत्र  भी  पाया  था  ।

 दोनों  में  एक  ही  बात  कही  गई  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  क्या  माननीय  मंत्री  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  करेंगे
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  जी०  बी०  :
 मेरे  विचार

 से  तो
 यह  प्रस्ताव  नियमानुकूल नहीं  है  ।

 लेकिन  फिर  मैं  लोक-सभा  को  समस्त  तत्सम्बन्धी  सुचना  देता  थि  वास्तव  मुझे  इस  घटना  की

 सुचना  इस  प्रस्ताव  की  सूचना  प्राप्त  होने  से  पहले  ही  मिल  गई  थी  तभी  मैंने  मुख्या युक्त  से  तत्काल

 ही  इसकी  जांच-पड़ताल  करने  के  लिये  एक  जिम्मेदार  अधिकारी  को  भेजने  के  लिये  कह  दिया  था  ।  उस

 ने  ऐसा  कर  दिया  है  ।  इस  समय  मेरे  पास  भ्र भी  पुरे  तथ्य  नहीं  पहुंचे  हैं  वह  प्रतिवेदन  मुझे  यथासमय

 मिल  जायेगा  दौर  तब  यदि  श्राप  चाहेंगे  तो  मैं  वे  तथ्य  लोक-सभा  के  सामने  पेश  कर  दूंगा  ।  इस  समय तो

 मैं
 इंतना

 ही  कह  सकता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कब  तक  प्रतिवेदन  के  मिलने  की  ara  है
 ?

 जी०  बी०  पन्त
 :

 मुझे  आशा  है  कि  एक  सप्ताह  में  मिल  जायेगा
 ।

 श्राप  जानते  हैं
 कि  मनीपुर

 देश  के  धुरपुर्वी  भाग  में  कौर  इस  में  कुछ  समय  लगेगा
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने लोक-सभा-पटल पर  एक  व्योरेवीर  विवरण रखना  स्वीकार

 किया  है
 ।

 उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  शुरू  भी  कर  दी  है
 ।

 मैं  इस  प्रस्ताव
 की

 भ्र नुम ति  नहीं

 देता  हूं  ।  हम  आगे  की  कार्यवाही  प्रारम्भ  करेंगे  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 ye
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 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  श्री  नन्दा  को  ओर  दामोदर  घाटी  निगम

 १९४८  की  धारा  ४४५  की  उपधारा  (५)  के  इन  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हूं
 :

 (१)  वर्ष  १९५२-५३  के  लिये  दामोदर  घाटी  निगम
 का  वार्षिक  प्रतिवेदन  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एस०-१५/५६]

 (२)  वर्ष  PERI-¥3  के  लियें  दामोदर  घाटी  निगम  का  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एस०-१६/५६]

 (३)  वर्ष  १९५३-५४  के  लिये  दामोदर  घाटी  निगम  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या
 एस०-१७/५६]

 (४)  वर्ष  284 R-U  के  दामोदर  घाटी  निगम  का  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  |

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या
 एस०-१८/५६]

 सरकार  द्वारा  श्नाइवासनों  श्रादि  पर
 की

 गई  कार्यवाही
 का

 विवरण

 मंत्री  सत्य  नारायण
 :
 मैं  मंत्रियों  द्वारा  विभिन्न  सत्रों  में  दिये  गये  विभिन्न

 वचनों  तथा  प्रतिमानों
 के

 सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  को  दिखाने  वाले

 एक  विवरण
 को

 पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  श्रतुपूरक  विवरण  लोक-सभा  का

 संख्या 2  |  LEXY  |

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  १६]

 (2)  अनुपूरक  विवरण

 संख्या ४  |  दसवां  PERY  ।

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध
 संख्या  १७]

 (३)  अनुपूरक  विवरण  लोक-सभा  का

 संख्या  ११ |  नवां  VEY  |

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  १८]

 (४)  अनुपूरक  विवरण

 संख्या ec  अ्राठवां  REUY  ।

 परिशिष्ट  १,  श्रतुबन्ध  संख्या  2&]

 (५)  अनुपूरक  विवरण

 संख्या १८  सातवां
 Reuv

 ।

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  २०]

 (६)  अनुपूरक  विवरण  लोक-सभा  का

 संख्या  छठवां  PUY | |
 परिशिष्ट

 श्रनुवन्ध
 संख्या  २१] वि

 में मूल  ast
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 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  २३]

 लोक-सभा  का (&)  शअ्रनुपूरक  विवरण

 संख्या ४०  |  तीसरा  243.0  |

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  २४]

 (१०)  ware  विवरण
 _
 लोक-सभा  का

 संख्या  ३८  |  दूसरा  PEKR  |

 परिशिष्ट  १,  अ्रनुबन्ध  संख्या  २४५]

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति

 तैतालीसवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  झाल्तेकर  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 समिति  के  तेतालीसवें  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 जीवन  बीमा
 उपबन्ध )

 विधेयक

 शौर  सैनिक व्यय  मंत्री  (sit  एम०  सी०  :
 मैं

 श्री
 To

 डी०  देशमुख  की

 से  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  जन  हित  में  जीवन-बीमा  व्यवसाय  को  उसके  राष्ट्रीयकरण  होने  तक  सरकारी

 अधिकार  में  से  लेने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अ्रनमति  दी  जाये

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 जन  हित  में  जीवन-बीमा  व्यवसाय  को  उस  के  राष्ट्रीयकरण  होने  सरकारी

 कार  में  ले  लेने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुर  स्थापित  करने  की  प्रनर्मा' च्  दी  जाये  जै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  EAT  ।

 श्री  एम०  सो०  दाह
 :

 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं
 ।

 बिक्री-कर  विधि  मानकीकरण  विधेयक *

 कौर  wake  व्यय  मंत्री  ato  श्री  सी०
 डी०  देशमुख  की

 जोर  से  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि  भ्रन्तरराज्यीय व्यापार  अथवा  वाणिज्य

 के  दौरान
 में  वस्तुओं  के  क्रय

 विक्रय  पर  कर  लगाने  अथवा  कर  लगाने  का  अधिकार  देने  वाली  राज्यों  की  विधियों को

 मान्यता  देने
 वालें  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति
 दी  जाये  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 *भारत  सरकार  के  सूचना-पत्र  असाधारण  दिनांक  १७-२-५६  के  भाग  २,  विभाग  २  के

 पर  प्रकाशित



 २२  जीवन  बीमा  निगम  विधेयक  १७  १९४५६

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  अ्रन्तर्राज्यीय  वाणिज्य  के  दौरान  में  वस्तुश्नों  के  कय  अथवा  विक्रय

 पर  कर  लगाने  अथवा  कर  लगाने  का  अ्रधिकार  देने  वाली  राज्यों  की  विधियों  को  मान्यता

 देने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  झ्र तुम ति  दी  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  दा  |

 श्री  एम०  ato  शाह  मैं  प्रस्ताव  को  पुरःस्थापित  करता  हूं

 पूंजी
 निर्गमन  जारी

 संशोधन  विधेयक *

 1  राजस्व  कौर  wars  व्यय  मंत्री  एम०  सी०  :  श्री
 सी

 ०  डी०  देशमुख  की  झ्र

 से  प्रस्ताव  करता हूं  पूंजी  निर्गमन  जारी  2 v9  में  शौर  भागे  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wet यह  है  :

 पूंजी  निर्गम  जारी  १९४७  में  और  art  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 श्री  एम०  सी०  शाह  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  विधेयक

 शर  waite  व्यय  मंत्री  एम०  सी०  श्री  सी०  डी०  देशमुख  की

 शोर  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  भारत  में  जीवन-बीमा  व्यवसाय  के  लिये  स्थापित  निगम  को  इस  प्रकार  का

 सभी  व्यापार  हस्तांतरित  करके  जीवन-बीमा  व्यवसाय  के  राष्ट्रीयकरण  की  तथा  निगम  के  व्यवसाय

 का  विनियमन  तथा  नियंत्रण  करने  शर  इससे  सम्बन्धित  waar  आ्रानु्ष॑गिक  मामलों  की  व्यवस्था

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 महोदय  प्रशन  यह  है  :.

 भारत  में  जीवन-बीमा  व्यवसाय  के  लिये  स्थापित  निगम  को  इस  प्रकार  का

 सभी  व्यापार  हस्तांतरित  करके  जीवन-बीमा  व्यवसाय  के  राष्ट्रीयकरण  की  तथा  निगम

 के  व्यवसाय  का  विनियमन  तथा  नियंत्रण  करने  कौर  इससे  सम्बन्धित  अथवा  ara  fire

 मामलों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को
 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 fait  एम०  ato  दाह  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं
 *

 ait  में

 *भारत  सरकार
 के  सूचना-पत्र  दिनांक  R9-R-XS  के  भाग  २,  विभाग  २  के  पृष्ठ-पर  प्रकाशित  ।

 **राष्ट्रपति  की  सिफ़ारिश  से  प्रस्तुत  ।



 १७  LENE  RR

 लाक-सभा  का  काय

 मंत्री  सत्य  नारायण
 areal  अनुमति  में  उस  विधायिनी

 कार्यक्रम  की  घोषणा  करने  की  अनुमति  चाहता  हूं  जो  कि  अगल  सप्ताह  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  से

 सम्बन्धित  चर्चा  के  समाप्त  हो  जाने  पर  लोक-सभा  के
 समक्ष  प्रस्तुत  किया  जायेगा

 )  नौवहन  नियंत्रण  विधेयक  ।

 (
 श भ  )  ost  निर्गम  जारी  संसोधन  विधेयक  |

 )  बिक्री-कर  विधियां  विधेयक  |

 (४)  जीवन-बीमा  विधेयक  |

 (५)  जीवन-बीमा  निगम  विधेयक  ।

 इसमें  से  भ्रन्तिम  विधेयक  दोनों  सभाश्रों  की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपे  जानें  के  लिये  होगा
 |

 श्री  य०  त्रिवेदी
 :

 यदि  हम  किसी  दोष के  कारण  किसी  विधेयक  विशेष
 के

 पुरःस्थापित  किये  जाने  ही  का  विरोध  करना  चाहें  तो  हम  कैसे  ऐसा  कर  सकते  हैं
 ?

 महोदय :  मैं  पहले  भी  यह  बता  चुका  हूं  ।  प्रत्येक  विधेयक  की  तीन

 प्रवस्थायें  होती  हैं  पुरःस्थापन  विचार  अवस्था  रोक  तीसरी  है  alas  वाचन  की  अवस्था  ।

 लोक-सभा  किसी  भी  विधेयक  को  रह  कर  सकती  है  ।  यद्यपि  यह  एक  परम्परा  है  कि  पुरःस्थापन  अवस्था

 में  किसी  विधेयक  को  शअ्रस्वीकार  नहीं  किया  जाता  पर  इसके  विपरीत  भी  कभी-कभी  किया  गया  है  ।

 विधेयक  की  प्रतियां  सभी  सदस्यों  को  उपलब्ध  करा  देने  के  बाद  ही  उसे  लोक-सभा के  सामने  लाया

 जायेगा  |  फिर  यदि  उसका  अध्ययन करने  के  बाद  उसका  विरोध  करना  चाहें तो  यह  अवसर  दिया

 जायेगा  ।  इसकी  प्रतियां  सभी  सदस्यों  को  दे  दी  जायें  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 नौवल-बीमा  श्रध्यादेदा  १९५६  के  जारी  करने  के  कारणों  का  विवरण

 कौर  wah  व्यय  मंत्री  एम०  Ato  :  श्री  सी०  डी०  देशमुख  की  कौर

 प्रक्रिया  नियमों के  नियम  oe€  (१)  के  जीवन-बीमा  उपबन्ध )  अध्यादेश  संख्या  १

 १९५६  जारी  करने  के  कारणों  के  विवरण  की  एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हूं  ।  [  देखिये  परिदिष्ट  १,

 अ्रनबन्ध  संख्या  २६  |

 विशेषाधिकार

 पी  कामत
 )  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कल  जिस  विशेषाधिकार  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 की  सुचना दी  गई  उस  का  क्या  gat
 ?

 शी  एन०  सी०  चटर्जी  (  हुगली )  गृह-कार्य  मंत्री  मामले  पर  विचार  कर  रहे  प्रौढ़  उसके

 लिये  कोई  तिथि  निश्चित  की  जायेंगी  ।  आपको  सुविधा  तो-श्राप उसे  कल  भी  रख  सकते हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 गृह-कार्य  मंत्री  के  पास  से  पत्रादि  के  ad  elo
 ar  ०

 माननीय  सदस्यों  को  सुचित
 करूंगा  कौर  यदि  आवश्यक gar  तो  कोई  तिथि

 भी  निश्चित  कर  दूंगा  ।

 मूल  wast में



 Ww  १७  EUS

 नोक  प्रतिनिधित्व  TTT

 tsa
 म  प्रस्ताव  करता  हू मंत्री

 लोक  प्रतिनिधित्व  ReYo  भ्र ौर  आगे  संशोधन  करने  वाले  तथा  भाग

 ग  राज्य  सरकार  PEUR  ५: प क्  झ्रानषंगिकं करने  वालें  विधेयक  पर  प्रवर

 समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  ।

 aa  जानते  हैं  कि  संविधि-पुस्तक  में  दो  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  a  ge wo

 और  दूसरा  १९४५१  का  ।  वास्तव  वे  ही  हमारी  निर्वाचन  विधि  के  arene  हैं  ।  कहा  जा  सकता  है  कि

 सन्  REYo  का  पहला  झ्र धि नियम  निर्वाचन  की  प्रारम्भिक  अवस्था  से  सम्बन्धित  मामलों  के  बारे  में  है  ।

 उसमें  ऐसे  विषय  लिये  गये  हैं  जैसे  विभिन्न  राज्यों  के  विधान-मंडलों  अर  संसद  की  दोनों  संभागों  में  सीटों

 का  ऐसे  निर्वाचनों  के  लिये  मतदाताओं  की  wear  ।  उसी  विधेयक  में  मतदाता  सूचियों

 को  तैयार  करने  तौर  इन  विषयों  से  सम्बन्धित  मामले  भी  झरा  जाते  हैं  ।  REXo  के  ग्र धि नियम  में  पहले

 निर्वाचन  क्षेत्रो ंका  परिसीमन  भी  शामिल  लेकिन  wa  उसके  लिये  एक  अ्रधिनियम  बन  गया

 है--परिसीमन  शभ्रायोग  १९४५२  हमारा  यह  वर्तमान  विधेयक  ge&yo  के  उस  झ्र धि नियम

 में  प्रस्तावित  संशोधनों  के  ही  बारे  में  है  ।

 पिछला  श्राम  चुनाव  एक  waar  निर्वाचन  था  ।  उसमें  पहली  बार  व्यस्क  मताधिकार को  राधा

 माना  गया  था  कौर  इससे  लगभग  .१८  करोड़  स्प्री-पुरुषों  को  मत  देने  का  अधिकार  मिला  था  |  इस

 प्रकार  का  कहीं  भी  कोई  उदाहरण  मिलता
 ।

 देश  में  सौ  द  के  बाहर  भी  ऐसे  अनके  व्यक्ति  थे

 जिन्हें  इस  परीक्षण  की  सफलता  में  संदेह  था  ।  वह  एक  शानदार  सफलता  सिद्ध  gar  |  इस  सफलता

 का  कुछ  श्रेय  संसद  द्वारा  १९४५०  १९४५१  में  पारित  की  गई  निर्वाचन  विधि  कौर  उसके  लिये  बनाये

 नियमों  को  भी  दिया  जाना  चाहिये  ।  फिर  पिछले  श्राम  चुनाव  बाद  के  चुनावों  के  अनुभव  से

 हमें  उसकी  कुछ  त्रुटियां  भी  ज्ञात  हुई  कौर  उन्होंने  ही  हमें  वह  रास्ता  भी  दिखाया  है  जिसके  द्वारा  हम

 इस  विधि  को  संशोधित  करके  इसकी  उद्देश्य-प्राप्तिं  के  लिये  इसे  ae  अधिक  उपयुक्त  बना  सकते  हैं  ।

 वर्तमान  विधेयक  इसी  उदय  से  ३  १९५५ को  इस  लोक-सभा  में  पुरःस्थापित किया  गया

 था  ।  इस  लोक  प्रतिनिधित्व  १९४०  में  कुछ संशोधनों का  सुझाव  दिया  गया  था  ।  उनमें से

 अधिकांश  संयोजन  waar  होने  पर  भी  विवादास्पद  शौर  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को

 सौंपने  का  प्रस्ताव करते  समय  २०  १९५५  को  मेंने  इस  लोक-सभा  में  इसका  पूरी  तौर  से

 स्पष्टीकरण  भी  किया  था  |  उन  पर  उस  अवसर  पर  काफी  सावधानी  से  विस्तृत चर्चा  हुई  थी

 जिस  प्रवर  समिति  को  यह  विधेयक  सौंपा  गया  था  भ्र  उसे  इस  लोक-सभा  ने  यह  अधिकार  feat

 था  कि  वह  विधेयक  पर  प्रस्तावित  संशोधनों  के  बारे  में  ही  बल्कि  उन  संशोधनों  के  बारे  में  जो

 उसे  अधिनियम
 के

 लिये  भ्रावश्यक  जान  विचार  कर  सकती  है  ।  इस  मामले  की  पूरी  तौर  पर  कौर

 विस्तृत  छान-बीन  कर  लेने  के  प्रवर  समिति  मूल  विधेयक में  सुझाये  गये  लगभग  सभी  संशोधनो ंसे

 सहमत  हो  गई  है  aie  उसने  उनके  अलावा  मल  अधिनियम  में  कुछ  ग्रोवर  रूपभेद  किये  जाने  का  सुझाव

 भी  दिया है  ।

 लोक-सभा  के  सदस्यों  को  यह  स्मरण  होगा  कि  पिछलों  बार  मेंने  लोक  प्रतिनिधित्व
 )

 विधेयक  at  लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन  )  विधेयक  को  एक  प्रवर  समिति को  सौंपने  के  प्रस्ताव

 पर  दो  भाषण  दिये  थे  ।  इन  दो  भाषणों में  मेंने  उन  परिवर्तनों  की  विस्तारपूर्वक  व्याख्या  करने  की  कोशिश

 की  थी  जो  हमारी  निर्वाचन  विधि  में  इन  प्रश्नाधीन  दो  विधेयकों  द्वारा  किये  जा  रहे  में  उन्हें  दोहराना

 नहीं  चाहता ee  ee

 wast में
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 क्योंकि  विचाराधीन  अर्थात सन सन  १९४०  के  झ्र धि नियम को  संशोधन  करने  वाला  विधेयक

 एक  छोटा  wi  अ्रविवादास्पद  विधेयक  है  इसलिये  में  प्रवर  समिति  द्वारा  किये  गये  परिवर्तनों  के  बारे  में  ही

 कहूंगा
 |

 मुझे  इस  बात
 से

 बड़ी  प्रसन्नता  हुई  है  कि  प्रवर  समिति  ने
 विधेयक  को  स्वीकार  कर

 लिया
 है  कौर  उसमें  बहुत  कम  परिवर्तन  किये  माननीय  सदस्यों  ने  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन

 को
 way

 पढ़ा  होगा  गौर  विधेयक  में  प्रवर  समिति  द्वारा  किये  गये  परिवर्तनों को  देखा  होगा ।  परन्तु  क्योंकि

 निर्वाचन  एक  बड़ा  विस्तृत  श्र  रुचिकर  विषय  है  इसलिये  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन की

 बातों  का  उल्लेख  करना  असंगत न  होगा  |

 प्रवर  समिति  ने  अ्रनभव  किया  कि  अ्रगले  सामान्य  निर्वाचन से  पहले  १९४५०  के  अधिनियम की  धाराएं

 ६  कौर  &  के  तिगत  बनाये  गये  किसी  संसदीय  या  विधान  सभा  के  तिर्वाचन-क्षेत्रों  को  परिसीमित  करने

 वाले  प्रदेश  में  रिश्ते  या  संशोधन  करन  का  कोई  अवसर  उत्पन्न  नहीं  होगा  ।  समिति  ने  यह  भी  अनुभव

 किया  कि  अधिनियम की  धारा  १३  की  उपधाराओं  (१)  (२)  के  उपबन्ध ae  हैं  .  क्योंकि  धारा

 ६  या  €  के  प्रगट  कोई  संसदीय  झ्रथवा  विधान  सभा  के  कौर  धारा  ११  के  अ्रन्तर्गत  परिषद  के  कोई  नवीन

 निर्वाचन-क्षेत्र  बनाने  की  कोई  अध्यक्षता  नहीं  पड़ेगी  |  विद्यमान  परिषद  निर्वाचन-क्षेत्रों  को  परिसीमित

 करने  वालें  भ्रादेशों  में  परिवर्तन  या  संशोधन  करने  की  भले  ही  श्रावइ्यकता  पड़  जाये  ।  मल  अधिनियम

 की  घारा  १२  कौर  १३  की  उपधारा  (३)  में  घारा
 ६

 भ्र  धारा  €  की  कौर  जो  निर्देश  था  उसे  विधेयक

 के  खंड  ७  प्रौर  ८
 द्वारा  निकाल  दिया  गया  है  कौर  धारा  १३  की  उपधारा  (१)  (२)  को  निकाल

 दिया  गया  है  |  इसका  उल्लेख  प्रतिवेदन  की  हंडिका  €  में  किया  गया  है  ।  माननीय सदस्य  यह  देखेंगे  कि

 अगले  सामान्य  निर्वाचन  wit  उसके  बाद  के  निर्वाचनों  के  faa  नये  परिसीमन  अधिनियम  के  भ्रन्तर्गत

 निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमित  कर  दिये  गये  हैं  ।

 खंड €  :  क्योंकि  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  की  निर्वाचक  नामावलि  में  विधान  सभाई  निर्वाचन

 णा  उस  संसदोय  निर्वाचन-क्षेत्र  में  बनाये  गयें  निर्वाचक गण  निर्वाचन-क्षेत्र  सम्मिलित  होंगे  क्योंकि

 किसी  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  की  निर्वाचक  नामावलियां  can  तैयार  नहीं  की  जायेंगी  या  पुनरीक्षित  नहीं

 की  इसलिये  प्रस्तावित  धारा  १३  ख  की  उपधारा  (१)

 में
 की  ९ अर

 किया  गया  निर्देश  अनावश्यक  होने  के  कारण  निकाल  दिया  गया  है  ।

 खंड  ay  निर्वाचक-नामावलियां तैयार  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावित  धारा  २१  उपधारा  (२)

 के  प्रथम  प्र रन् तुक  को  भाषा  को  देखते  हुए  समिति ने  उपधारा  के  दूसरे  परन्तुक  को  प्रनावश्यर्क  समझ

 कर  निकाल दिया  है  ।

 यथा  पुरःस्थापित विधेयक  की  प्रस्तावित  धारा  २३  जो  उपधारा  (४)  में  नामों को

 नामावलियों  में  सम्मिलित  कराये  जाने  के  बारे  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  था  कि  यदि  निर्वाचन  पंजीयन

 पदाधिकारी  या  मुख्य  निर्वाचन  पदाधिकारी  को  दिया  गया  कोई  अभ्यावेदन  पत्र  स्वीकृत  किया  जा  चका

 तो  निर्वाचन  श्रायोर  के  समक्ष  अरपिल  की  जा  सकती  है  ।  प्रवर  समिति  ने  यह  विचार  किया  कि  यदि

 निर्वाचन  पंजीयन  पदाधिकारी  द्वारा  कोई  ऑ्रावेदन  पत्र  अस्वीकार कर  दिया  गया हो  तो  उसकी  waite

 निर्वाचन  आयोग  के  समक्ष  नहीं  बल्कि  मुख्य  निर्वाचन  पदाधिकारी  के  पास  की  जानी  चाहिये  |  इसके

 marae  समिति
 ने

 प्रस्तावित  धारा  २३  की  उपधारा  (४)  में  संशोधन कर  दिया  है  ।

 खंड  २४  :
 समिति  ने  अनुभव  किया  कि  नियम  बनाने  की  शक्ति  से  सम्बन्धित  धारा  २८  की

 उपधारा  (२  )  के  प्रस्तावित  खंड  )  के  द्वारा  केवल  निर्वाचक-नामावलियों का  पुनरीक्षण  करने  का

 ही  नहीं  बल्कि  इन  नामावलियों  को  सही  करने  कौर  उनमें  नामों  को  सम्मिलित  करने  के  बारे  में  नियम

 बनाने का  भी  निर्मित  भ्र धि कार  दिया  जाना  चाहिये
 ।  प्रस्तावित खंड  का  प्रारूपण कर

 दिया गया  है  ।
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 समिति  ने  यह  भी  भ्रनुभव  किया  कि  अधिनियम  के  अन्तर्गत  बनाये  गये  सभी  नियम  संसद्  की  दोनों

 सभा  के  समक्ष  रखे  जानें  चाहियें
 ।  अतः

 मूल  अधिनियम
 की

 धारा  २८  में  एक  नई  उपधारा  जोड़  दी

 गई  है  ।

 प्रवर  समिति  ने  इन  कुछ  थोड़े  से  परिवर्तनों  का  सुझाव  दिया  है  ।  लोक-सभा  यह  देखेगी
 कि

 समिति

 ने
 विधेयक  का  उसी  रूप  में  अनुमोदन  किया  जिस  रूप  में  कि  यह  ३  १९५५  को  यहां

 पुरःस्थापित  किया  गया  था  |

 में  अरब  इस  के  सम्बन्ध  में  प्रवर  समिति  ate  माननीय  सदस्यों  द्वारा  किये  गये  सुझावों  के  बारे  में

 कुछ  कहूंगा
 |

 स्वयं  प्रवर  समिति  ने  wot  प्रतिवेदन  की  इंडिका  gh  में  यह  सुझाव  दिया  है  कि  में  लोक-सभा

 में  यह  श्रीनिवासन  दूं  कि  निर्वाचन  झ्रायोग  सब  पात्र  मतदाताओं  की  सुची  तैयार  करने  में  राजनैतिक  दलों

 अर  अन्य  संघटनों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  का  भरसक  प्रयत्न  करेगा  |  झ्र पने  श्रीमती  टिप्पणों  में  श्री  एस  ०

 एस०  मोरे  कौर  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  द्वारा  भी  यही  सुझाव  दिया  गया  है  |  श्री  एच०  एन ०  मुकर्जी  ने

 यह  सुझाव  देते  हुये  यह  कहा  कि

 हर्ब  तक  के  अनुभव  से  पता  चलता  है  कि  नौकरशाही  परम्परा त्रों  का  अन्त  बड़ी  कठिनाई  से  होता

 है  अ्रौर  राजनैतिक  दलों  विशेषकर  जो  विरोधी  दल  में  इस  प्रकार  के  सहयोग  के

 भ्र वसर ों  से  वंचित  किया  जाता  है  पीपी

 प्रवर  समिति  द्वारा  दिये  गये  इस  सुझाव  के  पीछे  जो  प्रयोजन  में  उससे  पुर्णतया सहमत  हूं  ।
 यद्यपि  में  इस  के  सम्बन्ध  में  श्री  मुकर्जी  के  विचारों  से  स  हमत  नहीं  हं

 ।

 श्री  के०  Fo  बस  वें  तथ्य हैं  ।

 श्री  पाटनकर
 :

 श्राप  मेरी  बात  ज़रा  ध्यान  से  सुनें
 ।

 निर्वाचन  श्रायोगौने  स्वयं  ५ अपन  प्रतिवेदन  के  पृष्ट  9X  पर  जो  कुछ  लिखा  है  वह  इस  प्रकार  है  :

 द्वारा  किया  गया  कार्य  :  निर्वाचक-नामावलियां  तैयार  करने  का  काम  स्वयं  ही  बहुत

 कठिन  था  कौर  पात्र  मतदाताओं  अनुभवहीनता  शौर  उपेक्षा  के  कारण  कठिनाइयां

 श्र  भी  बढ़  मई  |  सारा  काम  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  ही  किया  गया  कौर  किसी  भी  कौर  से

 कोई  समर्थन या  सहायता  नहीं  मिली  ।  राजनैतिक  दलों  ने  नामावलियां dare  करने  के  काम  में

 कुछ  अधिक  सहयोग  नहीं  दिया  यद्यपि  वे  इस  काम  में  काफ़ी  सहायता  दे  सकते  थे  ।  केवल  कुछ

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  संस्थानों  ने  ऐसे  व्यक्तियों  की  मतदाताओं  में  गिनती  किये  जाने  की

 त्रुटियां  कौर  उनके  नाम  दर्जे  कराने  के  लिये  दी  गई  ७ ि बचाष  सुविचारों  से  लाभ  उठाया  |

 परिणाम यह  ga  fe  उनमें  से  बहुत  सों  के  नाम  नामावलियों  में  रख  लिये  गयें  ।  यदि  राजनैतिक

 दलों  ने  भी  इसी  प्रकार  रुचि  ली  तो  निर्वाचक-नामावलियां  कौर  अधिक  सन्तोषप्रद  होतीं  ।

 को  ate  है  कि  अगले  सामान्य  निर्वाचन  से  पहले  राजनैतिक दल  एक  श्रावस्ती  संघठन

 बना  लेंगे  और  पंजीयन  प्राधिकारियों  को  निर्वाचक  नामावलियों  के  पुनरीक्षण  करने  में  उन

 से  अधिकाधिक  सहायता  कौर  सहयोग  प्राप्त  होता  रहेगा  ।
 पीपी

 निर्वाचन  आयोग  ने  अ्रपने  प्रतिवेदन  में  यह  टिप्पणियां  दी  थीं  कौर  इन  से  पता  चलता  है  कि

 नामावलियां  तैयार  करने  कौर  उनके  पुनरीक्षण  के  कार्य  में  आयोग  राजनैतिक  दलों  कौर  अन्य  संगठनों

 का
 सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिये  कितना  उत्सुक  था  प्रौढ़  ga  थी  है  ।  इस  प्रतिवेदन  से  और  निर्वाचन

 आयोग
 के  इस  बर्ताव  से  स्पष्ट  पता  चलता  है  कि  श्री  मुकर्जी  ने  अपने  श्रीमती  टिप्पण  में  जो  बातें  कहीं  हैं

 a
 किसी  प्रकार

 भी
 उचित  नहीं  हैं  ।  पिछला  निर्वाचन  इतने  बड़े  पैमाने  पर  किया  गया  प्रथम

 निर्वाच
 चिन  था

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ग्र  में  प्रयोग  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  निर्वाचन-नामावलियों  को  तैयार  करने  सम्बन्धी  सारा

 काम  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  ही  किया गया  था  ।  उस  समय  की  परिस्थितियों  किसी  राजनैतिक

 दल
 या  संघठन से  बहुत  कम  समर्थन  अ्रथवा  सहायता  प्राप्त  हुई  थी  |

 श्री  एस०  एस०  मोरे  कांग्रेस से  भी  नहीं  ?

 श्री  qo  एम०  त्रिवेदी  :  वह  कोई  राजनैतिक
 दल  नहीं  बल्कि  सरकार  है  ?.

 श्री  पाटनकर
 :  मेंने  पुछताछ  की  है  कौर  मुझे  विश्वास  हो  गया  है  कि  उस  अवसर  पर  सरकारी

 शासन  व्यवस्था  चाहती  थो  कि  जिस  किसी  दल  से  भी  हो  सके  सहयोग  प्राप्त  करे  ।  में  यह  बात

 कहूंगा  कि
 निर्वाचन  आयोग  के  प्रतिवेदन  से  भ्र  न  ही  की  गई  पुछताछ  से  श्री  मुकर्जी  द्वारा  लगाया  गया

 यह  कि  राजनैतिक  दलों  विशेषकर  विरोधी  दलों  को  सहयोग  देने  के  अवसर  से  वंचित  कर  दिया

 गया  था  सिद्ध  नहीं  होता  है  ।  जहां  तक  मेरे  लिये  सम्भव  हो  सका  मेंने  इस  बात  की  जांच  की  कौर  मुझे

 खेद  है  कि  विरोधी  दल  के  एक  सदस्य  द्वारा  ऐसी
 बात  कही  गई  है  ।  ऐसे  मामले  में  विरोधी  कांग्रेस

 या  किसी  अन्य  दल  रन  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।  यह  देखना  प्रत्येक  व्यक्ति  का  कर्तव्य  है  कि  प्रत्येक  पात्र

 मतदाता  का  नाम  नामावलि  में  हो  ।  जैसा  कि  में  ने  पहले  ही  कहा  था  कि  कठिनाई  का  यह  कारण  था  कि

 यह  एक  ऐसा  महान  कार्य  था  जिसमें  लगभग  मताधिकार  का  प्रयोग  करने  वाले  १८  करोड़

 व्यक्तियों की  नामावलियां  तैयार  करनी  थी  कौर  प्रथम  बार  इतने  बड़े  पैमाने  पर  यह  कार्य  पहली

 ही  बार  किया  गया  था  ।  श्राप  देखेंगे  कि  नामावलियां  तैयार  करने  के  काम  में  निर्वाचन  आयोग  बिना  किसी

 भेद  भाव  के  सभी  राजनैतिक  दलों  कौर  संघटनों  जो  इस  कार्य  में  उसे  सहयोग  देना  चाहें  ।  सहयोग

 प्राप्त  करने  के  लिये  उत्सुक  रहा  है  कौर  है  !

 ~

 इस  मामलें  का  एक  कौर  पहलू  भी  हमें  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  निर्वाचन  एक  स्वतन्त्र

 संवैधानिक  निकाय  है  जो  संविधान  के  अनुच्छेद  ३२४  के  उपबन्धों  के  pit  कार  करता  है

 अल्पच्छद  के  भ्रन्तर्गत  संसद  कौर  सब  राज्यों  के  विधान  मण्डलों  के  सभी  निर्वाचनों  के  लिये  निर्वाचक

 नामावलियां  तैयार  करने के  काम  की  निर्देशन  शौर  नियन्त्रण  का  अधिकार  निर्वाचन

 आयोग  को  सौंपा  गया  है  ।  संविधान  के  इस  उपबन्ध  के  aaa  ही  संसद्  को  ऐसे  के  बारे  म

 भ्रनुच्छेद  ३२७  के  भ्रन्तर्गत  विधि  द्वारा  व्यवस्था  करने  का  भ्र धि कार  दिया  गया  है  ।  कुछ  कारणों  से  ही

 निर्वाचन  आयोग  को  संविधान  द्वारा  देश  में  होने  वाले  निर्वाचनों  की  निर्देशन  a  नियन्त्रण

 के  वारे  में  कार्य  करने  की  स्वतन्त्रता  दी  गई  है  ।  संविधान  द्वारा  निर्वाचन  आयोग  इस  उद्देश्य  से  स्थापित

 किया गया  था  कि  देना  में  निर्वाचन ठीक  प्रकार  स्वतन्त्र रूप  से  और  उचित  ढंग  से  हों  ।  निर्वाचन

 आयोग  की  स्वतन्त्रता  पर  ही  निर्वाचन  की  शुद्धता  शर  उनका  निष्पक्ष  श्र  उचित  ढंग  से  सम्पन्न  किया

 जाना  निर्भर  करता  है  ।  नामावलियों  का  तैयार  करना  ही  सभी  स्वतन्त्र  गौर  उचित  निर्वाचनों का  आधार

 होता  है  ।  यद्यपि  निर्वाचक  आयोग  एक  स्वतन्त्र  निकाय  है  ate  वह  कार्यपालिका  सरकार  का  एक  विभाग

 नहीं  है  फिर
 भी

 मुझे  विश्वास  है  कौर  मैं  बिना  किसी  संकोच  के  लोक-सभा
 को

 यह  श्राइवासन  दे  सकता हूं
 कि  निर्वाचन

 आयोग  इस  बात  के  लिये  कि  हमारी  जनसंख्या  के  प्रत्येक  वयस्क  का  नाम  निर्वाचक

 नामावलियों  में  पंजीबद्ध  हो  जाये  सभी  राजनैतिक  दलों  कौर  संगठनों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  का

 निश्चय  ही  प्रत्येक  संभव  उपाय  करेगा  |

 माननीय  सदस्य  श्री  एस०  एस०  मोरे ने  एक  झ्र  सुझाव  दिया है  ।  वह  यह  कि  निर्वाचक

 वलियां  tare  करने  के  लिये  एक  विशेषकर  तिथि  निश्चित  की  जाये  ।  इस  सुझाव  का  समर्थन  श्री  एच  ०

 एन ०  मुकर्जी  ने  are  श्रीमती  टिप्पण  में
 भी  दिया  है  |  प्रवर  समति  ने  afataar  की  धारा  १४

 मूल  अंग्रेजी  में



 Qo  लोक  प्रतिनिधित्व  )  विधेयक )  राक्रवार, ््झे  १७  PENS

 [  श्री  पाटनकर

 में  संशोधन  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  इस  संशोधन द्वारा  विशेषक  तिथि उस  वर्ष  की  जिसमें  नामावलि

 तैयार की  जायेगी  या  पुनरीक्षित  की  जायेगी प्रथम  मार्चे  होगी  ।  माननीय  सदस्य  श्री  एस०  एस०  मोरे
 ने

 सुझाव  दिया  है
 कि

 दो  facie  तिथियां  निश्चित  की  जायें
 ।

 एक  नामावलि  तैयार  करने  के  लिये  कौर  दूसरी

 मत  देने  के  अधिकार का  प्रयोग  करने  के  जहां  तक  सम्भव हो  मतदान की  तिथि के  निकट ही  होनी

 संविधान का  अनुच्छेद  ३२६,  जो  वयस्क  मताधिकार  की  व्यवस्था  करता  है  ।  इस  बात  को  स्पष्ट

 कर  देता  है  कि  वही  व्यक्ति  मतदाता  के  तौर  पर  पंजीबद्ध  किया  जा  सकता  है  जो  भारत  का  नागरिक  हो

 और जो  इस  सम्बन्ध  में  किसी  उपयुक्त  विधान  मण्डल  द्वारा  बनाये  गये  विधान  के  प्रन्तरगट  अथवा  द्वारा

 निश्चित  की  गई  तिथि  को  २१  वर्ष की  शरायु  से  कम  न  हो  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  इसका  विवेचन  इस

 प्रकार  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  एक  विशेषक  तिथि  उसे  मतदाता  के  तौर  पर  पंजीयन  के  योग्य  बनाने

 के  लिये हो  att  दूसरी  उसे  मतदान  करने  का  पात्र  बनाने  के  लिये  निश्चित  की  जाये  |  यह  झ्रनुच्छेद  ३२६

 सिद्धान्त  के  भी  प्रतिकूल  है  जिसमें  यह  उपबन्ध  है  कि  किसी  निर्वाचन  में  मत  देने  से  पहले  किसी  भी

 नागरिक को  मतदाता  के  तौर  पर  पंजीबद्ध  होना  चाहिये  मेरी  राय  में  यदि  अनुच्छेद  ३२६  का  सही

 निर्वचन  किया  जाये  तो  दो  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिये  दो  विशेषक  तिथियां  निश्चित  नहीं  की  जा  सकती हैं

 प्रक्रिया  का  अनुसरण  करने  में  अधिकाधिक  प्रश् या सनीय  तथा  sea  कठिनाइयां  होंगी  ।  प्रवर  समिति

 ते इस  मामलें  पर  काफी  सोच  विचार  किया  था  कौर  अन्त  में  उसने  एक  ही  विश्लेषक  तिथि  निश्चित

 करने का  निर्णय  किया  जैसा  कि  विधेयक  में  किया  गया  है  |

 यह  विधेयक  लोक  प्रतिनिधित्व  १९५०  में  कुछ  अत्यन्त  आवश्यक  तथा  अविलम्बनीय

 के
 संशोधन  करने

 के  लिये  ३  १९४५५  को  लोक-सभा  में  पुरःस्थापित  किया  गया  था
 |

 विधेयक

 के
 खंड  १  में  यह  उपबन्धित  किया  गया  था  कि  भ्र धि नियमित  हो  जाने  पर  यह  १  SEXES  से  लागू

 ।
 प्रवर  समिति  जिसे  दो  विधेयक  सौंपे  गये  इसी  विचार  से  कि  यह  विधेयक  १

 १९५६  को  विधि  बनाया  जा  सके  दूसरे  विधेयक  के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  न  करते  हुए  इस  विधेयक  पर  झपना

 प्रतिवेदन  ६  १९५५  को  ही  प्रस्तुत  कर  दिया  |  परन्तु  संसद्  के  ११वें  सत्र  में  इस  विधेयक  को

 पारित  न  किया  जा  सका  क्योंकि  कौर  भी  अनेक  ऐसे  कार्य  थे  जिसमें  विलम्ब  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व  REYo  की  धारा  २  में  दी  गई  संसद्  विधान  सभाओं  के

 क्षेत्रों  की  परिभाषाओं  में  परिसीमन  आयोग  द्वारा  बनाये  गये  नये  निर्वाचन-क्षेत्र  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।

 जब  तक  कि  इन  परिभाषाश्रों को  इस  प्रकार  नहीं  किया  जाता  है  कि  उसमें  नये  निर्वाचन-क्षेत्र

 भी  ot  तब  तक  निर्वाचन  आयोग  नये  निर्वाचन-क्षेत्रों  के  लिये  निर्वाचन  पंजीयन  पदाधिकारी  नियुक्त

 नहीं  कर  सकता  था  ate  न  इन  निर्वाचन-क्षेत्रों  क  लिये  निर्वाचक-नामावलियां  र  करने  का  कार्य  आरम्भ

 कर  सकता  था  |

 लोक-सभा  भ्रौर  बहुत  सी  राज्य
 विधान  सभाओं  की  अवधि  १९४५७  के  प्रारम्भ में  समाप्त

 हो जायेगी  |  इसलिये  निर्वाचक-नामावलियों
 को  तैयार  करने  का  काम  १९५६  के  आरम्भ में  ही  शुरू  कर

 देना  अ्रावइ्यक  था  |  इन्हें  तैयार  करते  समय  विधान  सभा  निर्वाचन-क्षेत्रों  के  लिये

 अलग  नामावलियां  बनाने  में  काम  में  होने  वाली  दोहरी  व्यवस्था  श्र  खर्च  को  रोकना  होगा  क्योंकि

 प्रत्येक  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  में  विधान  सभा  के  भी  कुछ  निर्वाचन-क्षेत्र  सम्मिलित  होते  हैं  ।

 सात  राज्यों  की  विधान  परिषदों  के  द्विभाषिक  चुनाव  भी  फरवरी-मार्च  १९४५६  में  होने  हैं  ।  यदि

 अधिनियम  की  धारा  २७  में  तत्काल  कुछ  संशोधन  न  किये  तो  इस  असंगति  के  पैदा  हो  जाने  की  संभावना

 हो  जायेगी  कि  स्थानीय  प्राधिकारों  के  नव-निर्वाचित  सदस्यों  के  स्थान  पर  वे  लोग  मत  देंगे  जो  इंन  स्थानीय

 प्राधिकारों  के  सदस्य  नहीं  रहे  gauy a में  ऐसी  ही  श्रसंतोधजनक  स्थिति  पैदा  हुई  थी  कौर  इस  सम्बन्ध

 में
 सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  श्र  स्थानीय  प्राधिकारों  द्वारा  बहुत  विरोध  प्रकट  किया  गया  था  ।  स्नातकों

 an  अ्रध्यापकों  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  भी  विशेषक  तिथि  को  १  अप्रैल  के  स्थान  पर  १  जनवरी



 १७  १९४५६  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक )  Re

 कर  देना  वांछनीय  समझा  गया  ताकि  अगली  फरवरी-मीचे  में  जब  कि  निर्वाचक-क्षेत्रों  से  चुनाव

 करने के  लिये  कहा  तो  नामावलियां  waa  हों  ।  इसी  तरह  मद्रास  राज्य  में  श्रेणी  १  की  पंचायतों

 को  भी  उस  राज्य  के  स्थानीय
 प्राधिकार

 निर्वाचन  क्षेत्रों
 से

 अगल  द्विवार्षिक  चुनावों  में  भाग  लेने  के

 लिये  सीधे  बनाना  पड़ा  था  ।

 निर्वाचन  आयोग  प्रारम्भ  से  ही  इस  धारणा
 के

 अनुसार  कायें  करता  रहा
 था  कि  यह  विधेयक

 १  १९४५६  को  झ्र घि नियम  बन  जायेगा  कौर  तदनुसार  राज्यों  के  मुख्य  निर्वाचक  अधिकारियों

 ौर  निर्वाचन  पंजीयन  भ्र धि कारियों  को  निदेश  देता  रहा  था  ।

 इन  परिस्थितियों  लोक  प्रतिनिधित्व
 )  १९५५,

 जिसमें  विधेयक के
 प्रवर

 समिति  द्वारा  सब वे सहमति  से  भ्रनुमोदित  कुछ  उपबन्ध  सम्मिलित  प्रख्यापित  किया.गया  ताकि  विधान

 परिषदों
 के

 द्विभाषिक  चुनावों  श्र  अगले  श्राम  चुनावों  को  समय  पर  करने  में  कोई  कठिनाई
 न  हो  ।

 यह  अध्यादेश  १  १९५६  से  लागू  हुम  था  ।

 एक  विवरण  जिसमें  वे  परिस्थितियां  बताई  गई  जिनके  कारण  अध्यादेश  को
 प्रख्यापित  करना

 पड़ा  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जा  चुका  है  ।  अगले  द्विवार्षिक चुनावों  एवं  साधारण  चुनावों के  लिये

 निर्वाचक  नामावलियां
 तैयार  करन  के  काम  को  तुरन्त  शुरू  कर  देने

 के
 लिये  प्रतिनिधित्व

 चक-नामावलियों  की  नियम  veyaਂ  के  नाम
 से

 नये
 नियम  बनाये

 गये  थे  ।  इन  नियमों  में

 लोक  प्रतिनिधित्व
 (

 निर्वाचक-नामावलियों  की  तैयारी  )  g&Yo  को  निरसित  कर  दिया  है  ।

 पुरःस्थापन  के  बाद  विधेयक  जिन  महत्वपूर्ण  अ्रवस्थाश्रों  में  से  गहरा  मैंने  उन्हें  स्पष्ट  करने का

 प्रयत्न  किया  है  कौर  मैं  समझता  हूं  कि  wade  विस्तार  में  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  है
 ।

 यह  एक  सरल

 शौर  अ्रविवादास्पद  सा  विधेयक  है  ।  पंडित  ठाकुरदास  के  सभापतित्व  में  प्रवर  समिति

 ने  इसकी  पूर्णरूपेण  जांच की  है  ।  जो  भी  निष्कर्ष  किये  गये  हैं  वह  लगभग  स्वेसहमति  से  किये  गये

 हैं
 ।  श्री एस०  एस०  मोरे  प्रौढ़  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  ने  भ्र पने  श्रीमती  टिप्पणियों  में

 जो
 सुझाव  दिये

 मैँ
 उनमें  से  कुछ  की  चर्चा  कर  चुका  हूं

 ।
 मुझे  विश्वास  है  कि  इन  सुझावों  के  बारे  में  वह

 भी
 wa  प्रवर  समिति

 के  भ्रमण  सदस्यों
 से  सहमति  प्रकट  करेंगे  शरीर इस

 विधेयक  को  बिना  किसी  विलम्ब के  लोक-सभा

 की  सवेसहमति  प्राप्त  ।  मैं  लोक-सभा  से  झपने  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  के  लिये  अन रोध मो  करता  हूं  ।

 महोदय :  प्रस्ताव  सभा  के  सामने  है  ।  इसके  लिये  कार्य-मंत्रणा समिति  ने  घण्टे

 का  समय  रखा  है
 ।

 संशोधनों  को  संख्या  को  देखते  हुए  हम  संक्षेप  में  कार्य  करने  का  प्रयत्न  करेंगे
 |

 fart  एस०  एस०  मोरे  :  यह  दोनों  विधेयक  प्रवर  समिति  को  सौंपे  गये  थे  कौर  दोनों  के  सम्बन्ध

 में  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गये  हैं
 ।

 क्या  इन  दोनों  विधेयकों  को  साथ-साथ  सुविधाजनक  नहीं  होगा ?  चुनाव

 आयोग  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  एक  ही  निर्वाचन  संहिता  बनाई  जाये  जिससे कि  लोग  ada  भ्र धि कारों

 तथा  उत्तरदायित्वों को  समझ  सकें  ।  यदि  दोनों  विधेयकों  को  एक  साथ  लिया  गया  तो  ऐसा  करना  संभव

 हो  सकेगा ।

 श्री  कामत
 :

 परन्तु  प्रख्यापित  भ्र ध्या देश  को  समय  रहते  मान्यता  दी  जानी  है  ।  यदि  दोनों को

 एक  साथ  लिया  गया  तो  देर  लगने  की  संभावना  है  ।

 श्री  एस०  मोरे  :
 निर्वाचन  आयोग  की  सिफ़ारिश को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  इन  दोनों

 की  एक  साथ
 लेना  हमारे  लिये  सुविधाजनक  नहीं  होगा

 ?

 महोदय
 माननीय  मंत्री

 का  विचार  क्या  है  ?

 अंग्रेजी  में
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 श्री  पाटनकर  :  मैं  अपने  माननीय  मित्र  के  कथन  के  आधारभूत  सिद्धान्त  से  सहमत  हूं  ।  पिछली

 बार  मैंने  भी  यही  सुझाव  रखा  था  परन्तु  इस  कारण  एक  कठिनाई  उत्पन्न  हो  गई  है  कि  प्रवर  समिति

 द्वारा  पारित  कुछ  उपबन्धों  को  भ्र ध्या देश  के  रूप  में  स्थान  देना  पड़ा  कौर  इसलिये  प्रवर  समिति
 ने  इस

 मामले  में  जल्दी  की  कौर  अपना  प्रतिवेदन  यथासंभव  शी  देने  का  भरसक  प्रयत्न  किया  परन्तु  दुर्भाग्य

 से  हमारे  पास  समय  नहीं  था  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे
 :

 यह  wean  किस  दिन  समाप्त  होगा
 ?

 महोदय  :  &  सप्ताह  पश्चात  |  १  के  तरन्त  में  ।

 श्री एस०  एस०  मोरे
 :

 तब  तो  पर्याप्त  समय  है
 |

 श्री  पाटनकर  :  कठिनाई  है  कि  यह  बजट  सत्र  है  और  मेरे  विचार  से  इसके  लिये इस  सत्र  में

 समय  नहीं  मिलेगा  ।  १९४१  वाला  विधेयक  अधिक  जटिल  है  a  उसमें  af  समय  लगने  की

 संभावना  है  |

 श्री  साधन  गुप्त  )
 :  दूसरा  विधेयक  अधिक  बड़ा  तथा  श्रमिक  महत्वपूर्ण

 है  र  उसे  पढ़कर  अरपना  मत  निश्चित  करने  में  हमें  कुछ  समय  लगेगा  |  मेरा  निवेदन  है  कि  दूसरे

 विधेयक  के  सम्बन्ध  में  इतनी  शीघ्रता  न  की  जाये  ।  मेरा  विचार  है  कि  अध्यादेश की  अवधि के  समाप्त

 होने  तक  इस  विधेयक  को  समाप्त  कर  लिया  जाये  ate  फिर  दूसरे  विधेयक  को  लिया  जाये
 ।

 श्री  कामत
 :

 व्याख्यात्मक  विवरण  की  कंडिका
 ४

 में  कहा  गया  है  कि  निर्वाचन  आयोग
 अभी

 तक  इस  धारणा  केआ धा  पर  कार्य  करता  रहा  है  कि  यह विधेयक  १  PENS BT को  विधि  बन

 जायेगा  कौर  इसीलिये  वह  मुख्य  निर्वाचन  अ्रधिकारियों  कौर  निर्वाचन  पंजीयन  अधिकारियों  को  निदेश

 देता  रहा  है  ।  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  क्या  निर्वाचन  आयोग  ने  केलव  राज्य  विधान  परिषदों के  द्विवर्षीय

 निर्वाचनों  कं  सम्बन्ध  में  ही  इस  धारणा  को  बनाया  है  या  उस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  भी  बनाया  है  जो  प्रवर

 समिति को  सौंपा  गया  था  ।  इस  प्रकार  की  धारणा  बना  लेना  निगम  जैसे  संवैधानिक  निकाय के  लिये

 एक  ब्रा  FF  उदाहरण  है  LAL  समझ  में  यह  नहीं  भ्राता  है  कि  माननीय  मंत्री  के  इस  कथन  विभिन्न

 राज्यों  में  स्थित  संसदीय  तथा  विधान  संभाई  निर्वाचन-क्षेत्रों  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  कदाचित  ही

 कोई  FAT  प्रायः  क्योंकि  यह  तो  सर्वमान्य  बात  है  कि  राज्य पुनर्गठन  विधेयक  के

 भ्राता पर  वर्तमान  संसदीय  निर्वाचन  में  परिवर्तन  होना  अ्रनिवाये है  ।  विधान  सभा के  निर्वाचन

 क्षेत्रों  में  भी  परिवर्तन  होना  है  |

 श्री  पाटनकर  :
 मैं  माननीय  सदस्य

 को
 सूचना  के  लिये  यह  बता  दूं  कि  प्रवर  समिति  में  कुछ

 सदस्यों  ने  इस  प्रइन  को  उठाया  था  |  जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  है  हम  प्रभी  तक  इस  पर

 कार्ये  करते  रहे  हैं  कि  विमान  परिस्थिति  ही  चालू  रहेगी  क्योंकि  हम  यह  नहीं  जानते  हैं  कि  कब  किस  प्रकार

 तथा  किस  रूप  में  यह  कार्य  किया  जायेगा  ।  जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  है  कार्य को  जारी  रखना

 ही  वांछनीय  समझा  गया  कौर  अन्तत  जिस  किसी  भी  रूप  में  राज्यों  का  पुनर्गठन  किया  गया  उसके

 आधार  पर  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 शी
 कामत

 :  इसका  श्राव्य  यह  है  कि  सरकार  सामान्य  दूरदर्शिता भी  नहीं  रखती है  ।

 राज्य पुनर्गठन में  के  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  इस  सत्र  में  भरा  रहा  है  प्रो  इस  वर्ष के  अन्त तक  कोई

 न
 कोई  निर्णय  कर  लिये  जायेंगे

 |  गत
 सत्र  में  माननीय  गह  मंत्री ने  इसका  संकेत  किया  था  कौर  wa

 कार्य  मंत्री  यह  कह  रहे  हैं  कि  यथा  पूर्व  स्थिति  ही  चलती  रहेगी
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 gpuc  xr  कन
 १७  फरवरी है  qs  लोक  प्रतिनिधित्व

 fe
 विधेयक

 श्री  पाटनकर  :  इस  विधेयक  पर  विचार  करते
 समय

 हम  उस  पर  कैसे  चर्चा  कर  सकते  हैं
 ?

 प्रवर  समितियों  हमने  इसी  धारणा  के  भ्राता  पर  कार्य  किया  है  कि  वर्तमान  स्थिति  ही  बनी  रहेगी  |

 श्री  कामत  :  जो  कुछ  मैंने  कहा  है  उसका  सम्बन्ध  मुख्य  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में

 प्रवर  समिति  की  प्र स्थापनाओं से  है  ।

 प्रवर  समिति  ने  तथापि  कुछ  ऐसे  मत  व्यक्त  किये  हैं
 जो

 मुझे  खेद  है  प्रस्वीका  हैं
 ।

 मुख्य  ग्र धि नियम

 की  धारा  ६  के  सम्बन्ध  में  प्रवर  समिति  में  चर्चा  हुई  थी  परन्तु  प्रवर  समिति
 की

 अंकों
 की  कार्यवाहियों

 से  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  था
 ।  न

 ही  विधेयक में  इसका
 कोई

 उल्लेख  है  कि  प्रवर  समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  था  ।  प्रतिवेदन  से  भी  ऐसी  किसी  बात  का

 पता  नहीं  लगता  है  ।  प्रवर  समिति  में  यह  प्रश्न  उठाया  गया  था  कि  कया  ६  शक्ति  परिस्तार  है

 अथवा  प्रो  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  कदाचित

 इसे  छोड़  दिया  गया  था  ।  इस  प्रकार  यह  प्रवर  समिति  की  अनिर्णीत  कार्यवाही  है  ।  इसे  कोई  न  कोई

 निर्णय  करना  ही  चाहिये  था  अथवा  यह  उल्लेख  करना  चाहिये  था
 कि

 उसने  इस  मामले
 को  छोड़  दिया

 था  ।  मुझे  तराशा  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रकाश  डालने  की  कृपा  करेंगे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  विधेयक  से  यह  ज्ञात  नहीं  होता  है  कि  उसने  निर्णय
 किया

 था
 ax

 से  खंड  ७  में  सम्मिलित  कर  लिया  था  ?

 fat  कामत  :  यह  बात  प्रतिवेदन  में  दी  जानी  चाहिये  थी  ।

 wa  में  निर्वाचन-नामावलियों की  पुनरीक्षण  झ्र ौर  शुद्धता  कीं  बात  लेता  हूं  जो  इस  विधेयक

 की  विषय  वस्तु  है  ।  राज्यों  में  प्राधिकारियों  ने  इस  काय  के  लिये  जिस  साधन  का  asa  लिया  है  वह  अ्रधिक

 संतोषजनक  नहीं  है  ।  तरीक़ा  यह  है  कि  सम्बद्ध  अधिकारी  किसी  निवासस्थान  विशेष  पर  जाता  है

 उपस्थित  सभी  व्यक्तियों  का  नाम  लिख  लेता  है  ।  वह  अपने  साथ  चाल  निर्वाचन  नामावलि की  प्रति  नहीं

 रखता है  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  कुछ  नाम  कट  जाते  हैं  ।  मेरा  ही  उदाहरण  लीजिये  ।  में  FEY e-

 vas  में  निर्वाचन  में  खड़ा  हुआ  था  परन्तु  PLY  में  जबकि  मेंने  उप-चुनाव  में  खड़े  होने  का  किया

 at  मेरा  नाम  निर्वाचन-नामावलि में  नहीं  था

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जब  भी  कोई  अधिकारी  किसी  निवास-स्थान

 प्रथवा  क्षेत्र  विशेष  में  जाये  तो  वह  wad  साथ  चालू  निर्वाचन-नामवती  की  प्रति  अवश्य  ले  जाये  |

 उक्त  शझ्रधिकारी  की  भूल  के  कारण  aa  निर्धारित  शल्क  देकर  अपना  नाम  निर्वाचन-नामावलि

 में  लिखाने  के  लिये  भ्रावेदन  पत्र  देना  पड़ा  था  |  ऐसी  घटना  प्राय  व्यक्तियों  के  साथ  भी  हो  सकती  है  ।

 संभावना  है  कि  जो  मतदाता  उस  समय  श्रनपस्थित  हों  उनके  नाम  निर्वाचन  नामावलि  में  लिखे  जाने  से

 रह  जाये ं।

 मुझे  भ्रांति  है  कि  माननीय  मंत्री  तथा  निर्वाचन  आयोग  इस  सम्बन्ध  में  wafers  निर्देश  देने  की

 कृपा  करेगा  ।

 इसके
 मेरा  निवेदन  है

 कि
 प्रवर  समिति  ने  निर्धारित

 किये  जाने  वाले  शुल्क  के

 सम्बन्ध  में
 भी

 भ्र सन्तुलित  दृष्टिकोण  रखा  है  |

 श्री  एस०  एस०  मोरे :  प्रवर  समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा  है  ।

 श्री  कामत
 :

 यह  यहां  दिया  gar  है  ।  प्राय  कहें  तो  में  पढ़  कर  सुना  दूं  ।

 मिल  प्रंग्रेजी  में
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 [  श्री  कामत  |

 प्रतिवेदन के  पृष्ठ  १७  पर  कंडिका  ६  की  उपकंडिका
 २

 में  दिया  है  कि  नवीन  धारा

 २३  की  उपधारा  के  सम्बन्ध  में
 समिति  का  विचार

 है
 कि  निर्वाचन-सुची  में  नाम  दर्ज  कराने  के

 जन  प्रतिनिधान  का  नियमों  के  नियम  में  वर्तमान  फीस  ही  रखी

 जानी  चाहिये  “।

 निर्वाचन  विधि  पुस्तिका
 में  ५०  रु०  की  फीस  है  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे
 :

 परन्तु  यह  कम  कर  दी  गई  है  ।

 श्री  कामत
 :

 मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  है  कि  फीस  कम  कर  दी  गई  है  ।  परन्तु  में  श्री  मोरे  के

 कथन  को  ठीक  मानता  हूं  ।  एक  प्रस्ताव  था  कि  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्रों  को  अलग  निर्वाचन-सुची  बनाने

 की
 कोई  आवश्यकता नहों  है  ।  में  इससे  सहमत  हूं  परन्तु  इस  सूची

 की
 संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  के  लिये

 भ्र लग  प्रति  बनानी  चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निजी  भ्रनुभव  है  ।  मेरे  मुकदमें  मेरे  विरोधी नें  यह

 बताया  कि  निर्वाचन-सूची  की  जो  मैंने  निर्वाचक  पदाधिकारी  को  प्रस्तुत  की  उसकी  संसदीय

 सूची में  मेरा  नाम  नहीं  है  इसलिये  में  उस  निर्वाचन-क्षेत्र  से  खड़ा  होने  के  उपयुक्त  नहीं  था

 मंत्री  महोदय  ने  यह  बताया  है  कि  निर्वाचन-सूची  बनाने  में  किसी  भी  राजनीतिक  दल  निर्वाचन

 प्रयोग  की  कोई  सहायता  नहीं  की  है  ।  परन्तु  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आयोग ने  किसी  दल  से

 सहायता  की  भ्र पे क्षा  की  थी  ।  अब  स्थिति  दूसरी  है  ।  wa  निर्वाचन  आयोग  चार  राजनीतिक  दलों

 को  afar  भारतीय  अधार  पर  मान्यता
 दे  दी  है  इसलिये  यह  खरब  आवश्यक  है  कि  निर्वाचन

 राजनीतिक दलों  से  सहयोग  ले  ।  मुझे  आशा  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  संशोधन  को  सभा  के
 सभी

 दल  स्वीकार

 केर  लेंगें  |

 खण्ड  २४,  इस  अधिनियम
 के

 aes  बनने  वाले  नियमों  के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 इसमें  कहा  गया  हू  कि  :

 अधिनियम  के  प्रधान  बनने  वाले  सभी  बनने  के  यथाशीघ्र  संसद् के  दोनों

 सदनों  के  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  पीच

 मुझे  खेद  है  कि  माननीय  मंत्रो  ने  नागरिकता  विधेयक  पर  माननीय  गृह  मंत्री  द्वारा  स्वीकृत  सिद्धान्त

 को
 स्वीकार  नहीं  किया  है

 ।
 मेरे  विचार  से  हमारे  समक्ष  प्रस्तुत  होने  वाली  सभी  विधियों  के  लिये  यह

 सिद्धान्त  होना  चाहिये  कि  इन  नियमों में  संसद्  को  संशोधन का  अधिकार  हो  ।  इसलिये इस  अधिनियम  के

 अधीन  एक  निश्चित  sate  में नियमों  का  संशोधन  होना  चाहिये  |  मुझे  आश्या  है  कि  मंत्री  महोदय  इस

 विधेयक  तथा  भविष्य  में  प्रस्तुत  होने  वाले  सभी  विधेयकों  के  सम्बन्ध  में  इस  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर

 लेंगे  |
 मुख्य  अधिनियम की  धारा  १२  के  सम्बन्ध  मेरा  विचार  है  कि  में  राज्य  पुनर्गठन  के  ्

 चन  क्षेत्र  wae
 परिवार

 हो  जायेंगे  इसलिये  घारा  १२  हमें  धारा  ६  तथा  €  का  निर्देश  रखना  चाहिये  ।

 इसके गश्तों  प्रीत
 तिथि  के  सम्बन्ध  मैं  श्री  मोरे तथा  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी के  विचारों से

 पूर्णतया  सहमत  हूं  कि
 जो

 व्यक्ति  निर्वाचित  से  पहले  ara  wea  प्राप्त  कर  लेते  हैं  कौर  मतदान  का

 अधिकार  मिलना  चाहिये  |  परन्तु  मंत्री  महोदय  द्वारा  बताई  गई  कठिनाइयों  तथा  संविधान  के  अनुच्छेद
 ३२६

 के  भ्रनुसार  संसद्  दो  तिथियां  निर्धारित  नहीं  कर  सकती  है  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि
 यह  तिथि

 १  जुलाई  निश्चित  कर  देनी  चाहिये  जिससे  सूचियों  को  अन्तिम  रूप  देनें  के  निर्वाचन  ot

 छः  मास  का  समय  मिल  जाये  |
 मुझे  पता  लगा  है  कि  निर्वाचन  ora  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि

 निर्वाचन  फरवरी  अथवा  मार्च
 में  सारे  देश  में  एक  साथ  होने  चाहिये  ।  यदि  सरकार  इसको  स्वीकार

 करना  चाहती  हो  तो  भी  १  जुलाई  ही  ठीक  रहेगी  क्योंकि  इस  प्रकार  भी  उनको  छः  मास  की  अवधि

 मिल
 जायेगी

 |  जिसमें  निर्वाचन  सूचियों  का  पूर्वावलोकन  किया  जा
 सकता

 wast  में
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 विधेयक

 श्री  साधन  परत  में  इस  विधेयक का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  येह  वयस्क  मताधिकार  को

 वास्तविक  रूप  देने के  लिये  प्रस्तुत हुआ  है  |  यह  निर्वाचकों के  पंजीयन के  सम्बन्ध  में  है  इसके  अतिरिक्त

 मुझे
 संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  की  अलग  निर्वाचन  सूची  बनाने  के  कार्यक्रम  को  समाप्त  करना  ठीक  मालूम

 पड़  रहा  है  क्योंकि  प्लग  सूची  बनाने के  लिये  धन  तथा  श्रम
 व्यथ  में  चला  जाता  है

 ।

 इसका  समर्थन  करने  के  साथ  ही  में  ag
 भी

 बता  देना  चाहता  हूं  कि  मुझे  इस  विधेयक

 से  अ्रसंतोष  भी  शुभ्रा  है  क्योंकि  इसमें  मताधिकारों  पर  आघात  हिलाते है
 ।  मेरा  विचार है

 कि  मताधिकार

 को  वास्तविक रूप  देने  के  सही  पंजीयन का  उपबन्ध  कौर  प्रहेति  तिथि  का  उपबन्ध  रखना

 अ्रावश्यक  है  जिससे  झ्र धिक  से  ote  agar  प्राप्त  निर्वाचक  मत  दे  सकें  ।

 मुख्य  निर्वाचन  पदाधिकारियों  अथवा  निर्वाचक  पंजीयन  पदाधिकारियों  की  नियुक्ति  का  अधिकार

 निर्वाचन आयोग  को  नहों  दिया  गया  है  ।  विधेयक  में  दिया  है  कि  ये  पदाधिकारी  राज्य  सरकार  के  पदाधिकारी

 होंगे  श्र  निर्वाचन  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  इनका  नाम  निर्देशन  करेगा  ।  हम  जानते  हैं

 कि  सभी  राज्य  दलीय  सरकारे ंहैं  तथा  वह  निर्वाचन  सूचियों  में  परिवर्तन कर  सकती  है  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  राज्य  सरकारें  यह  काम  केवल  ऐसे-ऐसे  पदाधिकारियों  को  ही  सौंपेगी  जो  उनको  ऐसे

 निर्वाचन-क्षेत्रों  जिनमें  उनका  बहुमत न  उनकी  इच्छाओं के  ,  भ्रनुसार  कार्य  करेंगे  ।  इसलिये

 मेरा  विचार है  कि  सभी  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारियों  तथा  निर्वाचक  पंजीयन  पदाधिकारियों

 की  नियुक्ति  निर्वाचन  आयोग  करे  क्योंकि  संविधान  में  दिया  है  कि  निर्वाचन  श्रायोंग  का  समस्त

 सरकारी  कार्य  से  अलग  स्वतंत्र  रूप  से  होना  चाहिये  ।

 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  भी  रखदी  गई  है  कि  निर्वाचन  पंजीयन  स्थानीय  पदाधिकारी

 भी  हो  सकता है  ।  यदि  स्थानीय  प्राधिकार  लोकतंत्री  के  अधार  पर  बने  होते  तो  मुझे  कोई  नहीं  होती

 कुछ  स्थानीय  प्राधिकार  वयस्क  मताधिकार  के  आधार  पर  निर्वाचित  हुए  परन्तु  कुछ  महत्वपूर्ण  स्थानों

 स्थानीय  प्राधिकारों  का  सीमित  मताधिकार  के  आधार  पर  ह च्झ  स्थानीय  प्राधिकार

 इस  प्रकार  से  म्युनिसिपल  कमिश्नरों
 की

 मुट्ठी  में  रहते  हं  जिसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  सुची  में

 आसानी  से  गड़बड़  की  जा  सकती  है  ।

 मेरा  विचार  है  कि  निर्वाचन  नामावलियों  का  पुनरीक्षण  होना  चाहिये  जिससे  इसकी  मान्यता

 में  कोई  कमो
 न

 झरा  जावें
 |

 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  रखी  गई  है  कि  यदि  इसका  पुनरीक्षण  भी  न  ga  हो

 तो
 भी

 यह  मान्य  रहेंगी
 |

 यह  ठीक  नहीं  है
 ।

 मुझे  इसका  प्रनभट च्  निर्वाचक  नामावलि  १९४८  में

 बताई  गई  थी  कौर  जब  में  १९४५०  में  मत  के  लियें
 लिया  गया

 तो
 qa  ज्ञात  gor  कि  इनमें

 लगभग  ५०
 से

 ६०
 प्रतिशत  मतदाता  वहां  हैं  ही  नहीं

 ।
 इसलिये  मेरा  सुझाव  हैं  कि  विधेयक  के

 पंजीयन

 को
 पुनरीक्षण  न  करने  वाले  परन्तुक  को  हटा  दिया  जाये  ।

 अन्त  मैं  पंजीयन  प्रक्रिया के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बता  देना  चाहता हूँ  कि  राजनीतिक दलों  का  सहयोग

 लेना  चाहिये
 |

 माननीय  मंत्री  ने  मेरे  मित्र  श्री  मुकर्जी
 की

 इस  श्रालोच्चना  पर  आपत्ति  उठाई  है  कि

 नौकरशाही  का  बोलबाला  है  इसलिये  राजनीतिक  दलों  का  सहयोग  आवश्यक  है  ।  परन्तु  मेरे  विचार  से

 यह  न्यायपूर्ण  है
 ।

 निर्वाचन  झ्रायोग  ने  यह  कहा  है
 कि

 राजनैतिक  दलों  का  सहयोग  प्राप्त  नहीं  कि  है  ।

 में  ग्न्य  दलों के  सम्बन्ध
 में  कुछ  नहीं  जानता  परन्तु  ह  दल  के  सम्बन्ध  में  यह  बता  सकता  हूं  कि  हमको

 तों
 उस

 समय  जेलों  में  रखा  गया  था
 ।

 इसके  अतिरिक्त  हमारा  अनुभव  है  कि  वर्तमान  परिस्थितियों  में

 हम  सहयोग  देने  में  भी  असमर्थ  हैं  ।  क्योंकि  प्राधिकृत  अ्रभिर्कत्तश्रिं  को  ले  श्रभिकर्त्तात्रों

 के  लिये  पंजीयन  के  दावेदारों  द्वारा  अलग-अलग  प्राधिकार  पत्र  देने  की  व्यवस्था  है  ।  परन्तु  मेरे  विचार  से

 अधिक  मतदाताओं  के  पंजीयन  के  लिये  सभी  दावेदारों  को  प्राधिकार  पत्रों  पर  हस्ताक्षर  करने  चाहियें

 तथा  ah aRrnttat  को  दे  देने  चाहियें  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  साधन  गुप्त  ]

 मेरे  विचार से  गैर-सरकारी  संगठनों  waar  राजनैतिक  दलों  को  निर्वाचक ——  की

 लगी  भी  मिलनी  चाहिये  ।

 सब  से  पन्त
 में  गरहेद्वा  तिथि

 के
 सम्बन्ध  में

 कुछ
 कहना  चाहता  हूं

 ।
 विधेयक  के  अनुसार  मतदाता

 निर्वाचक  नामावली  बनने  वालें  वर्ष  को  १  मार्चे  को  २१  वर्ष  का  होना  चाहिये  ।  मेरी  जानक

 के  अनुसार  निर्वाचन  जनवरी  अथवा  प.रवरी  में  होगा
 ।

 निर्वाचक  सूची  एक  वर्ष  पूर्व  बनाई  जायेगी
 wy
 और

 इस  प्रकार  इस  बप
 में  २१  वर्ष  को  होने  बालं  व्यक्ति  मतदाता  नहीं  हो  पायेंगे  ।  पहलें  ही  २१  ८

 शरायु  बहुत  अधिक  है  क्योंकि  अरन्य  देशों  में  १८  वर्ष  की  की  हता है  ।  इस  प्रकार तो

 २२  वर्ष  ही  हो  जाते  हें  ।  इसलिये  यद्यपि  पंजीयन कभी  भी  हो  परन्तु  जो  व्यक्ति

 दिसम्बर
 भ्रमणा  जनवरी  में

 २१  वर्ष के  हों  उनको  मताधिकार  मिलना  चाहिये
 ।

 इसलिये  मेरा  नूरो  द

 कि  इस  प्रकार  का  ७  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 पहले  मैं  उन  सदस्यों  को  बुलाऊंगा  जो  समिति  के  सदस्य  नहीं  हैं  उसके  बा

 समिति  के  सदस्यों  को  उन  लोगों  द्वारा  कही  गयी  बातों  का  उत्तर  देने  के  लिये  बलाऊंगा |  wa  मैं  श्री  ae

 को  बताऊंगा ।

 श्री  हि ०  धन  जसा  कि  पूर्व  वक्ता  ने  कि  हमारे  देश  में  चुनाव  कार्य  सम्पादन  करने

 निधि  में  काफी  सुधार  हो  चुका  है  पर  फिर  भी  प्रवर  समिति  की  सिफारिशों  के  हम  कुछ  बातों के

 सम्बन्ध  में  सहमत  नहीं  हैं  ।  इसके  कारण  मेरे  मित्र  ने  पहले  बताया  है  मैं  भी  उन  पर  जोर  देता  हूं  ।

 सबसे  महत्वपूर्ण  बात  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारियों  के  बारे  में  है  कि  उनकी  नियुक्ति  केसे  की

 जाये
 |

 संविधान  बनाते  समय  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  उपबन्ध  किया  कि  चुनाव  आयुक्त  एक  स्वतंत्र

 व्यक्ति  होगा
 ।

 उसकी  नियुक्ति  राष्ट्रपति  करेगा
 |

 वह  जानते  थे  कि  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  गये

 पदाधिकारी  सरकार  की  इच्छा  के  भ्रनुसार  काम  करेंगे  |  जब  कि  हम  पहले  पहल  व्यस्क  मताधिकार

 तथा  संसदीय  लोकतंत्र  लाना  चाहते  तो  ठीक  था  कि  चुनाव  masa  एक  स्वतंत्र  व्यवित  बनाया  जाये  |

 गत  चुनाव  में  चुनाव  भ्रायुक्त  से  चुनाव  लड़ने  वाले  सभी  दल  संतुष्ट  रहे  हैं  ।  *

 अब  व्यवस्था  की  जा  रही  है
 ?

 प्रत्येक  राज्य  में  एक  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारी  होगा

 इनकी  नियुक्ति  की  सिफारिश  राज्य  सरकारें  करेंगी  ate  चुनाव  maa  इनकी  नियुक्ति  करेगा

 हम  जानते  हैं  कि  हमारे  भ्रधिकांश  निर्वाचक  पदाधिकारी  राज्य  सरकारों  के  भ्रामक  होते  हैं  वह  च्
 थ

 सचिव  या  wea  किसी  पद  पर  काम  करते  होते  हैं  ।  चुनाव  के  मामलों  में  उन्हें  सरकार  का  पक्ष  करना

 पड़ता  है  ।  हम  चाहते हैं  कि  वह  एक  स्वतंत्र  व्यक्ति  हो  चुनाव  झ  के  अधीन  हो  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  यदि  राज्य  के  किसी  पदाधिकारी  को  नियुक्त  करना  है  तो  चुनाव  को  ही  उसे  नियुक्त  करने  का

 अ्रधिकार  हो  ।  पर  हम  तो  यह  उपबन्ध  करने  जा  रहे  हैं  कि  राज्य  सरकार  बता  दे  कि  इन  पदाधिकारियों

 को  नियुक्त  करना  है  चुनाव  श्रावित  को  इस  बात  का  अ्रधिकार  नहीं  होगा  कि  वह  पसंद

 क  नियुक्त  करे  ।  हमारे  मित्र  श्री  साधन  प्त  ने  बताया  कि  ऐसे  चुनाव  क्षेत्रों  में  जहां  से  कोई  बड़ा

 मंत्री  या  राज्य  मंत्री  चुनाव  लड़ने  के  लिये  उम्मेदवार  होता  मत-संग्रह  पदाधिकारी या  पीठासीन

 शिकारी का  चुनाव  उन  को  सुविधा  के  अनुकूल  किया  जाता  है  ।  हमारे देश  में  अ्रधिकांश  मत-संग्रह

 पदाधिकारी सरकारी  कर्मचारी  हैं  ।

 महोदय :  माननीय  सदस्य  खण्ड  तक  पर  बोल  रहे  हैं  ।
 मैं  माननीय  विधि  मंत्री

 प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  ध्यान  दें  ।  उसमें  सरकारी  पदाधिकारी  की  बात  कही  गयी  है  पर  इसका  मतलब

 —— यह  नहीं
 है

 कि  afraraa: —-——__ —  उसी  राज्य  का  पदाधिकारी
 ।

 किसी  राज्य  का  पदाधिकारी  हो  सकता है  । अ
 a

 a  aa



 रेश awd  PEXG  लोक  प्रतिनिधित्व  an

 a  जाव मिक रता  नीस  सरकार  ae  cate  pala  सरदार  का
 से

 सकता है  |  झायक्त

 राज्य  के  पदाधिकारी  या  केन्द्रीय  सरकार  के  पदाधिकारी  का  चुनाव  इस  काम  के  कर  सकता

 सम्बन्धित  राज्यों  से  उन  पदाधिकारियों  को  dara  at  उधार  मांगने  के  लिये  परामर्श  क  रना  होगा  ।

 श्री  के०
 ०

 श्राप  दूसरा  भ्र थें  निकाल  रहे  हैं
 ।

 शी  पाटनकर
 :

 यही  ठीक  भ्रमण  है  में  इससे  सहमत  हूं
 ।

 पगाह
 श्री  क्०  कण  बस ु:  क्या  विधि मं  तो

 के
 कहने  का  अभिप्राय यह  है  कि  i)  किसी  भी  सरत

 अधिकारी  को  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारियों  नियुक्त  कर  सकता  है  कौर  ऐसी  नियुक्ति  करते  समय  उसे

 करने  वाली  सरकार  से  न  कि  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करना  चाहिये
 ?

 श्री  पाटनकर  :  उस  सरकार  से  जिसके  अधीन  वह  पदाधिकारी  काम  कर  रहा  हो
 |

 ferent:
 fsreaeT  महोदय

 :
 उसे  छुट्टी  लेनी  पड़ेगी  जिस  राज्य

 के
 लिये  उसे  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकार

 नियुक्त  करता  है  उस  राज्य  से  परामर्श  करने  की  श्रावश्यकता  है  पर  जिस  राज्य  के  वह  er

 घिकारी  कार्य  कर  रहा  है  उस  राज्य  से  ष्  को  पूछना  पड़ेगा  कि  क्या  वह  राज्य उसे

 में  इस  कार्य  के  लिये  को  दे  सकता  है  |
 व

 श्री  पाटनकर  :  परामर्श  करने  का  वास्तव  में  यही  मतलब  है  ।  यदि  श्राप  एक  सरकारी  पदाधिकारी

 को  नियुक्त  करना  चाहते  हैं  तो  भ्रापको  उस  राज्य  से  परामर्श  करना  चाहिये  जिसके
 अधीन  वह  काम

 द
 द र  रहा

 हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  में  इस  तरफ  बैठे  सदस्य  शायद  इस  बात  की  शंका  कर  रहे  होंगे  f
 ठ  चुनाव

 युक्त  को  भ्र धि कार  होगा  कि  वह  चाहे  तो  किसी  राज्य  के  पदाधिकारी  के  उसी  राज्य  में  नियुक्त  कर
 ।

 पाटनकर  :  ऐसा  at  समझना  उचित  नहीं  है  ।

 करना  कौर  मनोनीत  शब्दों  के  प्रयोग  से श्री  साधन  गुप्त :
 ™)»?

 मालूम  होता  है  कि  यह  करने  से  बात  है  ।  हर

 काय
 श्री  वल्लाथरास  (Tare ) )  :  जहां  तक  मैं  जानता  हूं  कि  निर्वाचक  नामावली  को  तै

 ्
 हाकिम  परगना  या  अन्य  पदाधिकारियों  को  सौंपा  जाता  है  वह  कार्य  के  साथ-साथ यह

 कार्य

 करता  है
 ।

 इस  कार्य  के  करते  समय  उसको  एक  प्राय  अभिधान  दिया  जाता  है  ।  पर  इस  प्रकार से  मन

 नीत  पदाधिकारी  तथा  चुनाव  आयुक्त  में  बहुत  थोड़ा  सम्बन्ध  रहता  है  ।  ऐसे  व्यक्ति  पर

 का  काफी  प्रभाव  रहता  है  ।

 IN
 Vato ra |  Ree

 दाब्दों  में  काफी  है  ।  इसमें  कहा  गया  है  सरकार  जि

 सुनाव  भ्रम
 ,  के  परामर्श  सेਂ  ।  पहले

 =  ४
 र राज्य  से  का  या  उस  राज्य  से

 जिसमें  वह  चुनाव  क्ष
 है  fared

 fad
 ag  qafirerdh  फिया  जान  वाला  दा  |

 .
 श्री हठ

 क्०  बसु  :  मैं  बात  समझ  गया  हूं  ate  इसी  आधार  पर  इसका  विरोध कर  र

 वहां  पर  किसी  विशेष  चुनाव  क्षेत्र  के  निर्वाचक  पदाधिकारी  का  था  यहां  पर  मुख्य  निर्वाचक

 ग

 सितारी
 हाग  जिसे  सारा  काम  देखना  पड़ेगा  ।

 हम  निर्वाचक  पदाधिकारियों  को  कुछ  at  कार दे

 तहे  हैं  राज्य  के  पर्यवेक्षण  पदाधिकारी  को  लगभग  चुनाव  आयुक्त  के  समान  पद  T  ही  कोई

 पदाधिकारी होना  चाहिये

 महोदय  ः  यही  होता
 we ~

 =
 a

 Oo



 प्
 भ्  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  १७  VERE

 श्री  Fo  Fo  सरकार  थोड़े  समय  काम  करने  वाला  पदाधिकारी मुख्य  निर्वाचक

 पदाधिकारी  बना  दिया  जाता  है  ।  परिसीमन  में  वह  सरकार  का  पक्ष  करता  है  ।

 1.0  पाटनकर  या  मनोनीतਂ  दाब्दों  से  कोई  कठिनाई  नहीं  पैदा  हुई  है

 fat  के०  क्ष०  बसु
 :  पैदा हुई  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  जैसा  कि  श्री  वल्लाथरास  ने  बताया  कि  एक  हाकिम  परगना  अपने  ही  चुनाव

 क्षेत्र  में  थोड़े  समय  के  लिये  यह  भी  करता  है  तो  यह  बात  ठीक  नहीं  पर  यदि  वह  थोड़े  समय  के

 लिये  कार्य  करता  है  तो  उसे  म्यार  चुनाव  क्षेत्र  में  रहना  ही  पड़ेगा  ।  यदि  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को  जो  उस

 चुनाव

 कज

 का  नहीं

 है
 परे

 समय  के

 लग

 नियुक्त  कया  जाता  है  तो  उस  आदमी  को  नामो दि स्ट  करने  या मनोनीत  करने
 ~3)

 कय  शਂ  यही  होगा  कि  उसको  यह  कार्य  उसके  कार्य  के  अ्रतिरिवत  दिया  जा  रहा  है

 गर्त  नियुक्त  करनाਂ  wee
 भी

 रख  देने  में  क्या  हानि  है  ।
 उसे  सुविधानुसार

 मनोनीत  या

 नियुक्त  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  पाटनकर
 :

 सकता  है  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारी  के  लिये  इतना  काम  न  हो  कि  वह

 सारे  साल  के  लिये  काफी  हो  |

 श्री है ०
 के

 ०
 मैं

 इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  तालुका  स्तर  से  लेकर  सभी  पदाधिकारी

 पुरे  समय  काम  करते  यह  बात  संभव  नहीं  है  क्योंकि  उनका  ्  केवल  पंजीयन  कराना  है  ।  पर

 गीत  धारा  के  अधीन  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारी  को  कुछ  अधिकार  दिये  जा  रहे  हैं  ।  राज्य  निर्वाचक

 पदाधिकारी  किसी  मतदाता  का  नाम  अन्तिम  समय  पर  सूची  में  शामिल  नहीं  कर  सकता  |  केवल  चुनाव

 आया  यह  कार्य  कर  है  ।  पर  इसमें  संशोधन  किया  जा  रहा  है  प्रौढ़  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारी

 को  भी  यह  अधिकार  दिया  जा  रहा  है  भ्रमित  के  बारे  में  ये  भी  उपबन्ध  है  ।  अतः  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  किਂ

 कम  से  कम  राज्य  निर्वाचक  पदाधिकारी  बिल्कुल  स्वतंत्र  तथा  सरकार  के  प्रभाव  से  बिल्कुल  बाहर  हो  ।

 मैं  मानता  हूं  कि  की  दशा  में  ऊपर  से  नीचे  तक  ऐसा  प्रबन्ध  नहीं  किया  जा  सकता  पर  कम.से  कम  मुख्य

 निर्वाचक  पदाधिकारी  तो  स्वतंत्र  होने  चाहिये  उन्हें  केवल  चुनाव  का  सम्पादन  निर्वाचक  नामावली

 की  तैयारी  तथा  इसी  प्रकार  के  कार्य  करने  चाहिये  1

 विधि-कार्य  मंत्री  ने  भी  बताया  कि  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारी  के  लिये  काफी  काम  नहीं  होगा  ।  हो

 सकता  है  उसके  पास  ey  विभागों  के  पदाधिकारियों की  तुलना  में  कम  काम  रहे  पर  हमें  उसके  महत्व को  भी

 देखना  चाहिये  |  सामान्यतया  यह  पदाधिकारी  सरकार  के  प्रभाव  में  जाते  हैं  क्योंकि  वह  अपने  स्थायी

 विभाग  के  अधिकारियों  को  नाराज  नहीं  कर  सकता  |  हम  इस  संशोधित  धारा  में  wer  निर्वाचक

 पदाधिकारियों  को  afr  अधिकार  देने
 का

 उपबन्ध  कर  रहे  हैं  पर  मैं  चाहता  हुं  कि  यह  पदाधिकारी  स्वतंत्र

 होने  चाहिये  ।  जिस  राज्य  यें  वह  नियुक्त  हों  उस  राज्य  की  सरकार  से  उनको  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होना

 चाहिये  |  उसकी  सेवा  का  हक  या  सम्बन्ध  उसके  पुराने  विभाग  से  यदि  रखा  जाय  तो  अच्छा  ही  है  पर  उसकी

 नियुक्ति  चुनाव  आयुक्त  द्वारा  होनी  चाहिये  वह  एक  पूरे  समय  काम  करने  वाला  पदाधिकारी  हो ।

 वह  उस  राज्य  के  अधीन  किसी
 भी

 हैसियत  से  काम  नहीं  करेगा  जिसमें  वह  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारी

 नियुक्त  होगा  ।  मैं  oat  कटता  हूं  कि  विधि  मंत्री  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  कर  मेरे  मित्र  द्वारा  रखे  गये

 संशोधन को  स्वीकार  करेंगे

 इसके  बाद  मैं  अरन्य  संस्थाओं  के  सहयोग  की  बात  लूंगा
 |

 विधि-कार्य
 मंत्री  ने  चुनाव  आयुक्त

 के  प्रतिवेदन  में  से  पढ़कर  बताया  कि  उन्होंने  राजनैतिक  दलों  से  परामर्श  मांगा  था  पर  किसी  ने  परामर्श

 नहीं  दिया
 |

 सरकार  ने  चार  दलों  को  मान्यता  प्रदान  कर  दी  है  कौर  चुनाव  आयुक्त
 ने  कुछ  परामर्श  के

 सुझाव  भी  दिये  चुनाव
 आयुक्त  ने

 एक  बार  राजनैतिक  दलों के  प्रतिनिधियों  को  भी  अ्रामंत्रित

 sist  में
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 किया  ate  बहुत  सी  बातों  की  चर्चा  भी  की  ।  उन्होंने  यह  भी  बताया  कि  निर्वाचक  नामावली  बनाने  के

 लिये  वह  राज्य  स्तर  पर  तथा  जिला  स्तर  पर  रादेश  भेजेंगे कि  विभिन्न  राजनैतिक दलों  के  प्रतिनिधियों

 से  परामर्श  किया  जाय  ।  पर  हमारे  पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारी  ने  कभी  भी  राज्य

 प्रतिनिधियों को  कोई  बैठक  नहीं  बुलाई  |  सहयोग  की  बात  कहते  हैं
 ।

 जब  राज्य  की  यह  दशा  है

 कि  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारी  चुनाव  श्रावित  के झ्ादेद  का  पालन  नहीं  करतें  तो  जिला  तथा  परगनों

 की  क्या  हालत  होगी
 ?

 मैं  चाहता  हुं  कि  विधेयक  में  यह  भी  उपबन्ध  कर  दें  कि  सभी  स्तरों
 पर

 मान्यता  प्राप्त  दलों  से  परामर्श  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  मुझे  सूचनाएं  प्राप्त  हो  रही

 हैं  प्र  उन्हीं  सूचनाओं  की  प्रतियां  विभिन्न  दलों  के  संसद्  सदस्यों  तथा  विधान  मंडल  के  सदस्यों  को  भेजी

 जा  रही  हैं  कि  वह  चुनाव  क्षेत्रों  तथा  चुनाव  के  स्थानों  का  निश्चय  करने  के  लिये  बैठकों  में  भाग  लें  ।

 श्री  क०  के०  बस  :  चान्द्र  राज्य  इस  सम्बन्ध  में  भाग्यशाली  है  |  हमारे  राज्य  में  यह  बात  नहीं

 मैंने  स्वयं  मख्य  aa  द्वारा की  गयी  बैठक  में  भाग  लिया था  कौर  पश्चिमी  बंगाल के  पदाधिकारी

 को  समिति  का  निश्चय  बताया  था  कि  वह  सभी  राजनैतिक  दलों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  gon  बलायें  |

 एक  वर्ष  हो  गया  पर  अभी  तक  कुछ  नहीं  |  वहां  के  मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारी  वहां  के  मुख्य  मंत्री

 से  डरते  हैं  ।  इसीलिये  मैं  कहता  हूं  कि  नामावली  तैयार  करने  के  लिये  सभी  स्तरों  पर  एक  गैर-सरकारी

 संगठन  होना  चाहिये  ।  राज्य  स्तर  पर  एक  गेर-सरकारी  संगठन  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  भर

 निर्वाचक  नांमावली  तैयार  करने  में  उसका  सहयोग  लिया  जाना  चाहिये  ।

 एक  बात  में  कहना  चाहता  हूं  कि  अ्रघिसूचना  जारी  होने  के  बाद  प्रारूप  निर्वाचक  नामावली

 को  पुलिस चौकियों  शादी  स्थान  पर  टांग  दिया  जाना  चाहिये  पर  खेद  है  कि  सा
 धतुचना 6 झ

 जारी  होने

 के  ५  दिनों  बाद  तक  भी  निर्वाचक  नामावली  टांगी  नहीं  जाती  ।  कौर  यह  एक  कठिन  कार्य  है  कि  प्रत्येक

 मतदाता  चुनाव  झ्रायुक्त  के  पास  जा  कर  देखे  कि  उसका  नाम  सूची  में  है  या  नहीं  ।  श्री
 कामत

 ने  बताय

 कि  कहीं-कहीं  पर  संसद्  सदस्यों  का  नाम  भी  प्रारूप  निर्वाचन  नामावली में  नहीं  रहता  ।  मैं  नहीं  जानता

 कि
 इसमें  कहां

 तक
 सचाई  है  पर  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  afar  के  कुछ  देशों  में  एक  राष्ट्रीय  रजिस्टर

 रखा  जाता  है  कौर  उसी  में  समय-समय  पर  संशोधन  कर  लिया  जाता  है
 ।

 पर  हमारे  देशों  में  ऐसी  बात  करना
 ठीक

 नहीं  होगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मान्यता  प्राप्त  राजनैतिक  दलों  को  प्रारूप  निर्वाचक  नामावली  दी  जानी

 चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  निर्वाचक  नामावली  दस  वर्ष  में  एक  बार  ही  क्यों  न  तैयार  की  जाये
 ?  दस

 वह  में  उसको  एक  बार
 संशोधित  किया  जाये  कौर उस  बीच  में  जो  कुछ  उसमें  बढ़ा  हो  उसे  कार्यान्वित

 fear  जाये  |

 श्री  Fo  क्०  बसु  :  जो  कहते  हैं  वह  ठीक  है  कि  उस  रजिस्टर  को  १०  वर्ष  में  संबोधित कर

 दिया  जाये  ।
 पर

 यदि  एक  व्यक्ति  का  नाम  उसमें  रा  जायेगा
 तो

 वह  उसमें  बना  रहेगा  ।
 एक  बार  एक

 चुनाव  क्षेत्र  के  दो  विधानसभा के  सदस्यों के  नाम  निर्वाचक  सुची में
 खाने  से  छूट  गिरता मुख्य  निर्वाचक

 पदाधिकारी  ने  कहा  कि  जब  हमारे  arent  जांच  के  लिये  गये  होंगे  तो  वह  लोगों  अनुपस्थित
 रहे  होंगे ।

 रक्षा  संगठन  मंत्री  वह  एक  लिखने  की  गलती  थी  ।

 श्री के ०
 के०  बसु

 :  हम  इसी  प्रकार  की  गलती  को  टूर  करना  चाहते  हैं  |  मान्यता  प्राप्त  राजनैतिक
 दला  के  साथ-साथ  कुछ  स्थानीय  संस्थानों  की  भी  सहायता  ली  जानी  चाहिये  ।  इन  संस्थानों  को  क्या

 निःशुल्क
 या  कम

 दामों  पर  निर्वाचक  मावली
 दी  जा  सकती  है  ?

 भ्रंग्रेजी में
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 Fo
 कए  बस ु|

 अभी  तक  निर्वाचक  नामावली  परगना  सदर  मुकाम  में  रखे  जाते  रोक
 तैयार  होते  हैं

 |  दूर

 के  लोगों  के  लिये  यह  संभव  नहीं  हो  पाता  कि  ag  ३०  या  ४०  मील  सफर  करके  आव  ग्रोवर  उसके  सम्बन्ध

 में  यदि  उनको  कोई  आपत्ति  हो  तो  कहें  ।  पर्दा  प्रथा  के  कारण  महिलायें  तो  झरा  नहीं  सकतीं

 इस  प्रकार  का  प्रबन्ध  होना  चाहिये  कि  किसी  विशेष  दिन  कोई  पदाधिकारी  एक  विशेष  क्षेत्र  में  झरा

 कर  लोगों  से  पूछे  कि  क्या  उनको  कोई  श्रापत्ति  है  ।  इससे  हमारी  निर्वाचक  नामावली  शुद्ध  बनेगी  |

 इसके  बाद  मैं  प्रीत  तिथि  की  बात  लंगा  |  रहता  तिथि  तथा  वास्तव  में  मतदान की  नला  के  बीच

 बहुत  थोड़ा  अन्तर  रखा  जाना  चाहिये  wears  बहुत  से  लोग  मत  नहीं
 दे  पायेंगे  |  दोनों  के  बीच  ३०  AT

 WY  दिन  का  मध्यान्तर  होना  चाहिये  ।  अप  इस  बात  की  घोषणा  कर  कि  निर्वाचक  नामावली

 मुक  दिन  तैयार  होगी  भर  भ्रान्ति  तिथि  के  पूर्व  ही  लोगों  को  झपना  पंजीयन  करा  लेना  चाहिये  |

 निर्वाचन
 की  अधिसूचना  जारी  होने  के  बाद  एक  सप्ताह में  जो

 लोग  प्राप्त  हों
 वह  पंजीयन

 करा  लें
 ।

 मैं  ara  करता  हूं  कि  निर्वाचक  नामावली  का  सुधार  करते  समय  माननीय  मंत्री  इन  बातों  पर

 ध्यान  रखेंगे  कि  राजनीतिक  दलों  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  का  भी  सहयोग  किया  जाये  कौर  राज्यों  के

 मुख्य  निर्वाचक  पदाधिकारियों  को  अधिक  अधिकार  दिये  जायें  ।  वहू  पदाधिकारी  स्वतंत्र  होने  चाहिये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैँ  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  |

 श्री  वल्लाथरास  :  यह  एक  सीधा-साधा  विधेयक है  ।  इसमें  थोड़े से  ही  परिव्तेंन हुए  हैं
 ।  इससे

 सबसे  बड़ा  यह  लाभ  है  कि  इससे  शक्ति  तथा  व्यय  की  बचत  हो  जायगी  |  यह  बात  बड़ी  अच्छी  है
 कि  दोनों  dae  तथा  विधान  संभागों  के  निर्वाचन  के  लियें  एक  ही  निर्वाचक  नामावली  हो  ।

 सरकार को  हमें  R&Yo  के  निर्वाचन  अधिनियम के  सम्बन्ध  में  दो  प्रकार  के  झांकने  देने  चाहियें  ।  एक

 निर्वाचक  नामावली  के  सम्बन्ध  में  और  sat  निर्वाचन-क्षेत्रों के  सम्बन्ध  में  ।  हमारी  निर्वाचक  नामावली

 त्रुटियां  १९५१  की  सुची  में  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  के  0.4  प्रतिशत  लोगों  का  नाम  उसमें  नहीं  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जो  विभाग  अधिकारी  गांवों  शादी  में  जाते  हैं  क्या  उन्होंने  पिछले  चार  वर्ष  में  कोई  प्रगति

 की  है
 ?

 चार  वर्ष  के  उन्होंने  कितने  प्रौढ़  मतदाताओं  के  नाम  जोड़े  इन  आकड़ों के  मिलने

 पर  ही  हम  कह  सकते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  निर्वाचन  प्रड्यूसर  द्वारा  नियत  किये  गये  अधिकारियों  ने

 कुछ  प्रगति  की  है  अथवा  नहीं  |  अब  सरकार  एक  ही  निर्वाचक  नामावली  बना  कर  समय  तथा  रूपये  शादी
 ns

 की  बचत  करना  चाहती  है  |  किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा  रहा  है  कि  सभी  मत  देने  योग्य

 मतदाता ग्र ों  के  नाम  निर्वाचक  नामावली  पर  ग्रा  जाने  चाहियें
 ?  मंत्री  महोदय  ने  कुछ  राजनीतिक

 दलों  के  सहयोग  न  देने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  है  |

 श्री  पाटनकर  :  क्या  में  झ्रापकी  धारणा  के  सम्बन्ध में  एक  बात  कह  सकता हुं  ?  मन  यह

 नहीं  कहा  हैं  कि  वे  लोग  सहयोग  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  मैँने  यह  कहा  है  कि  जितना  सहयोग  चाहिये

 उतना  सहयोग  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 श्री  वल्लाथरास  मान्यता  गांव  के  कर नाम  तथा  राजस्व  निरीक्षक  शादी  गांव

 के  सभी  साधारण  निवासियों  को  जानते  हैं  ।  फिर  भी  २४  प्रतिशत  लोगों  का  नाम  निर्वाचक  नामावली

 से
 कैसे  छूट  जाता है

 ?  १००  या  ५०  नाम  Gea  की  कोई  बात  नहीं है  किन्तु  2y  प्रतिशत  कोई  मामूली

 संख्या  नहीं  है
 ।

 सरकार  इस  में  पूर्णता  लाने  के  लिये  कया  कर  रही  है
 ?  यह  शझ्रावश्यक  नहीं  कि  जांच

 के  समय  घर  का  प्रत्येक  व्यक्ति
 घर

 पर
 ही  हो  |  फिर  Te  कोई  नाम  छूट  जाता  है  तो  व्यक्ति

 को
 जा  कर

 तालुक
 के  किसी  कमरे

 में
 रखी  निर्वाचक  नामावली  को  ढूंढना  पड़ता  है  ।  यह  अच्छा  तरीका  नहीं  है  ।  इस

 बात  के  लिये  अधिकारी  जिम्मेदार  होने  चाहिये  कि  प्रत्येक  मामूली  से  मामली  मतदाता  का  नाम  भी  दर्जे

 हो  जाना  चाहिये  |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 में  जो  १८०  दिन  शादी  के  लिये  संशोधन  रखा  गया  है  मुझे  उससे  प्रसन्नता  है

 ।
 किन्तु  उतना

 ही  काफ़ी  नहीं  है  ।  २५  प्रतिदिन  मतदाताश्रों  के  नाम  न  लिखे  जाने  के  कारण  पिछला  चुनाव  ठीक  चुनाव

 नहीं  रहा  है  ।  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  नाम  दर्ज  करने  तथा  निर्वाचन  सूचियां  बनाने  की  प्रणाली

 ठीक  नहीं  है  ।  मेरा  भी  कहना  है  कि  वर्तमान  प्रकार  की  संसदीय  पद्धति  बड़ी  त्रुटिपूर्ण  है  इसका

 ही  सुधार  होना  चाहियें  ।  यह  विधेयक  बिल्कुल  निर्जीव  श्र  निष्प्राण  है  ।  इसमें  कुछ  ऐसे  मोटे  परिवर्तन

 ही  हैं  जो  रोग  की  जड़  तक  नहीं  पहुंच  सकते  हैं  ।

 निर्वाचक-नामावलियां  बनाते  समय  सरकार  को  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  ग्राम  अधिकारी

 भ्रमणा  तालुक  अधिकारी  जिनको  नाम  दर्ज  करने  का  काम  सौंपा  जाता  है  कौर  जिनको  केवल  इसी  बात

 के  लिये  वेतन  दिया  जाता  है  वे  प्रत्येक  निवासी  का  नाम  दर्ज  करें  ।

 दूसरी  बात  जिस  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  इस  काम के  लिये  कोई

 तहसीलदार  अथवा  राजस्व  निरीक्षक  इरादी  नहीं  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ।  क्योंकि  सभी

 सरकारी  कर्मचारी  चाहे  वे  किस  स्थिति  व  क्षेत्र  के  भ्रष्ट  हैं  ।  सारा  वातावरण  बड़ा  हो  रहा

 किसी  विभाग  में  भ्रष्टाचार  हो  तो  सरकार  पर  विशेष  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  किन्तु  यह  एक  ऐसा

 भष्टाचार  है  जिसका  सरकार  के  निर्माण  पर  ही  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 जहां  तक  संसद्  का  सम्बन्ध  है  उसके  चनावों  के
 लिये  कम  से  कम  मुख्य  निर्वाचन  पदाधिकारी  सरकार

 के  प्रभाव  से  मुक्त  कोई  व्यक्ति  होना  चाहिये  |  यदि  प्रत्येक  फ़िरक़े  या  तालुक  के  लिये  कोई  स्वतन्त्र  मुख्य

 निर्वाचन  पदाधिकारी  नियुक्त  करना  सम्भव  न  हो  तो  कम  से  कम  प्रत्येक  राज्य  का  मुख्य  निर्वाचन  पदाधिकारी

 भ्रवश्य  ही  सरकार  के  प्रभाव  से  मुक्त  होना  चाहिये  ।  इसकी  नियुक्ति  सीधे  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  होनी

 चाहिये  |
 टसके  वेतन  का  प्रश्न  बड़ा  है

 ।
 जब  मद्रास  सरकार  किसी

 का
 वेतन  देती  है

 और  केन्द्रीय

 सरकार  उससे  काम  लेती  है  तो  श्राप  समझ  सकते  हैं  वह  किसका  आज्ञाकारी  ae  वफ़ादार  होगा  |  ह

 ऐसे  उदाहरण  जहाँ  पर  बीस-बीस  पचीस-पचास  परिवारों  के  सदस्यों  के  नाम  निर्वाचन  नामावलियों  में

 नहीं  लिखे  गये  हैं  ताकि  वे  लोग  चुनाव  में  खड़े  न  हो  सकें  प्रथम  मत  दे  सकें  |  जहां  तक  हो  सके  प्रत्येक

 तालुक  के  लिये  पंजीयन  अधिकारियों  के  भ्र ति रिक्त  एक  मुख्य  निर्वाचन  पदाधिकारी  होना  चाहिये  ।  वह

 अपने  तालुक  के  लिये  प्रत्येक  प्रकार  से  उत्तरदायी  पूर्णकालिक  अधिकारी  होना  चाहियें  ।  इस  विषय  में

 सरकार  को  एक  दौर  बात  का  ध्यान  भी  रखना  चाहिये  कि  किसी  भी  अवस्था  में  स्थानीय  पंजीयन

 कारी  राज्य  सरकार  के  ग्रीन  नहीं  होना  चाहिये  ।  कम  से  कम  पंजीयन  अधिकारी  ही  एक

 तन्त्र  व्यक्ति  होना  चाहिये  भ्र न्य था  जैसे  कि  पहले  कहा  जा  चुका  है  मुख्य  निर्वाचन  पदाधिकारी  तो  waar

 ही  स्वतन्त्र  व्यक्ति  होना  चाहिये  ।  उसकी  नियुक्ति  निर्वाचन  झ्रायोग  द्वारा  होनी  चाहिये  कौर  उसका  वेतन

 भी  वहीं  से  मिलना  चाहिये  ।

 २३  में  अधिसूचना से  पहले  a  बाद में  नाम  दर्जे  करवाने  वालें  प्रार्थी  में  भेद  किया  गया

 मुझे समझ  नहीं  कराता  यह  भेद  क्यों है  ?  पंजीयन  अधिकारी  मतदाता के  सब  से  समीप  रहने

 वाला  व्यक्ति  होता  है  |  हमारे  देश  में  मतदाता  की  भी  बिलकूल  सामान्य  हैं  ।  यदि  उसे  विश्वास  हो

 जाता है  कि-वह  मतदाता  वहीं  का  रहने  वाला  है  तो  उसे  उस  मतदाता का  नाम  दर्ज  करने  का  अधिकार

 रहना  चाहिये  ।  वह  इसके  लिये  सक्षम  अधिकारी  माना  जाना  चाहिये  |  इसमें  कोई  न्याय  होने  की  बात

 नहीं  है  ।  फिर  भी  यदि  कोई  बात  हो  तो  मुख्य  निर्वाचन  पदाधिकारी  से  भ्रमित  की  जा  सकती  है  जिसमें

 हमें  हर  प्रकार  से  विश्वास  है  wie  जो  हम  समझते  हैं  एक  स्वतन्त्र  व्यक्ति  होंगा  ।

 इसी  विषय  से  सम्बन्धित  मैं  एक  कौर  विषय  को  ate  सरकार  का  ध्यान  झ्राकर्धित  करना

 चाहता हूं
 %RYo

 के
 झ्र घि नियम  की  धारा  ३०  के  अनुसार  कोई  भी  न्यायालय इस  बात

 की
 सुनवाई  नहीं

 कर  सकता  है  कि  अमित  व्यक्ति  का  नाम  निर्वाचक-नामावली में  क्यों  नहीं  दर्ज  किया  गया  है  ate  न  ही  इस
 अधिनियम  के  अ्रन्तर्गत  नियुक्त  किये  गये  निर्वाचन  अधिकारी  इरादी  द्वारा  किये  गये  किसी



 ४०

 श्री  चला  रास  |

 की  वैधता  पर  आक्षेप  कर  सकता  है  |  किन्तु  यह  धारा  संविधान  के  अनुच्छेद  ३२९  के  अ्रनुसार नहीं  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  संविधान  के  नुन्द्धद  ३२४  की  ओर  भी  निर्देश  करना  चाहता  हूं  ।  इस  आधार पर  मैं

 कह  सकता  हूं  कि  यदि  मुख्य  निर्वाचन  पदाधिकारी  अथवा  निर्वाचन  आयोग  किसी  व्यक्ति  की

 नामावली में  नाम  दर्ज  करने  की  प्रार्थना  को  भ्र स्वी  कार  कर  देता  है  तो  संविधान के  अ्रनुसार वह
 व्यक्ति

 न्यायालय  में  प्रतीत  कर  सकता  है  ।  संविधान  में  न्यायालयों  को  इस  क्षेत्राधिकार  से  वंचित  रखने  का  कोई

 उपबन्ध  नहीं है
 ।  नागरिकता  की  दृष्टि  से

 प्रत्येक  नागरिक  को  मतदाता  का  अधिकार  वह

 झपने मत  का  उपयोग करता  है  अथवा  नहीं  यह  एक  बिल्कुल  दूसरी बात  है  ।  चुनाव  सम्बन्धी  झगड़े  केवल

 होने  वाले  चुनाव  के  आधार  पर  ही  होते  हैं  ।  यह  निर्वाचन  नामावली के  तैयार  करने  जेसे  प्रारम्भिक स्तर

 तक  नहीं  पहुंचते  हैं  ।  निर्वाचन  भ्रायोग  को  प्रत्येक  बात  के  अधीक्षक  तथा  नियन्त्रण  का  अ्रधिकार  है  ।

 संसद्  निर्वाचन  प्रणाली  को  विनियमित  करने  के  लिये  विधि  बना  सकती  है  ।  किन्तु  नागरिक  अधिकार

 के  मामले  में  उसे  कोई  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ।  इन  सामानों को  छोड़  धारा  ३०  के  wae
 किसी

 नागरिक  को  जिसका  नाम  मतदाता  के  रूप  में  दर्ज  करने  से  इन्कार  कर  दिया  गया  न्यायालय  द्वारा  कोई

 हल  ढूंढने से  रोका  जा  सकता है  ?  मैं  इस  मसले  को  इसलिये  सभा
 के

 सामने  रख  रहा  हूं  क्योंकि  जब  मैंने

 यह  बात  लोक-सभा  सचिवालय  के  भ्रनुसंघान  शाखा  के  सामने  रखी  तो  वह  मुझे  इस  विषय  में  कुछ

 सहायता  नहीं  दे  सकी  है  ।  मैँ  चाहता  हूं  कि  सरकार इस  बात  पर  ग़ौर  करे  कौर इसकी  एक  नियमित

 जांच  कराये  ।  श्र  यदि  इस  में  कोई  विवादग्रस्त  बात  हो  तो  इस  मामले
 को  उच्चतम  न्यायालय की  राय

 जानने  के  लिये  भेजा  जाय  ।

 श्री  नंद  लाल  फार्मा  नमोश्स्तु  रामायण  सलक्ष्मणाय  et  चलाये  जनकात्मजाये  |

 नौदस्यु  रुद्ररेता  यमानिलेभ्यो  नौदस्यु  चन्द्रकी  ॥!

 जन  प्रतिनिधान  संशोधन  बिल  जों  इस  समय  हमारे  सामने  उपस्थित  उसके  सम्बन्ध  में  इस

 संसद्  के  हर  एक  सदस्य  को  कुछ  न  कुछ  नभ  ज्ञान  भी  कुछ  होना  स्वाभाविक  है  ae  अनुभव  भी

 आर  विरोधी  दल  के  सदस्यों  को  कटु  ग्रनुभव  भी  बहुत  है  ।  इसलिये  जहां  विरोधी  दल  के  सदस्य  आगामी

 निर्वाचन  क  लियें  अपनी  चिन्ताओं  शौर  संशयों  क  निवारण  के  लिये  अधिक  से  अधिक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि

 कैसे  सरकारी  हस्तक्षेप  को  रोका  जाय  अथवा  स्वार्थ बद्ध  होकर  अपने  दल  की  शक्ति  बढ़ाने  वाला  सत्ताधारी

 दल  अपनी  शक्ति  का  दुरुपयोग  न  कर  सके  ।  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  ने  कौर  इस  समिति  के

 सदस्यों  ने  प्रयत्न  किया  है  ग्रोवर  यह  दिखाने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  हम  सवाल  निष्पक्ष  रहें  ।  मुझे  यह  कहतें

 हुए  खेद  होता  है  कि  यह  जो  विधेयक  बनाया  गया  है  अथवा  इसमें  जो  संशोधन  किया गया  उसके  सम्बन्ध

 में  मैं  श्री  वल्लाथरास  के  उन  शब्दों  से  सहमत  हूं  कि  उससे  पूर्ण  चिकित्सा  रोग  की  नहीं  होने
 वाली  है  ।

 यह  है
 कि

 मतदाता  सूचियां  बनाने  से  अथवा  उन्हीं  के  अन्दर  संशोधन  भर  कर  देने  से  चुनाव  ठीक  हो

 ऐसा  सम्भव  नहीं  है  ।  पहले  तो  यह  भी  निश्चित  नहीं  है  कि  मतदाता  सूचियां  ठोक  तरह  से  संबोधित  हो  भी

 सकेंगी  या  नहीं  ।  कारण  यह  है  कि  ga  संशोधन  विधेयक  के  पृष्ठ
 ४  पर  धारा  १४  के  नीचे  त  २१  के

 संशोधन  में  यह  उपधारा  भ्र ौर  उपधारा  ३  दोनों  के  साथ  जो  प्राणियों  दिये  गये  वे  ऐसे  हैं
 न च  ०

 जो  इस  घारा  को  बिलकुल  निष्क्रिय  झर  निष्फल  बना  देते हैं  at  र  उसके  बाद  यह  कहने  की  कोई

 नहीं  रह  जाती  कि  है कुलक. एलेक्ट गरल  रोल्स  विल  बी  रिवाइज्डਂ  ।  नई  मतदाता  सूचियां  ऐसी  बनाना

 जैसी  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  स्वयं  संकेत  भी  दस  वर्ष  में  भी  बनायी  जा  सकती  हैं  किन्तु  बीच-बीच

 भें  उनका  संशोधन  करना  शझ्रावश्यक  होगा  कौर  यह  देखना  होगा  कि  कितने  व्यक्ति  मर  कितने

 लोग  वयस्कता  को  प्राप्त  हो  चुके  हैं  कौर  उसके  भ्रनुसार  गर  श्राप  अपनी  मतदाता  सूचियों  में  आवश्यक

 फेरबदल  नहीं  करते  कौर  मृतकों  के  नाम  काटते  नहीं  कौर  वयस्क  लोगों  के  नाम  जोड़ते  तब  तक

 वहू  मतदाता  सूचियां  श्राप फी  किलो  काम  को  साबित  नहों  होंगे  ।  झ्रापने  यह  भी  कहा  हमा  है  कि



 १७  PENG  क  प्रतिनिधित्व  विधेयक  we

 यदि  किसी  areas  उनमें  संशोधन  न  हो  तो  भी  वह  मतदाता  सूचियां  बैध  मानी  जायेंगीं

 भर
 उनके  चुनाव लड़ा  जायगा  ।  मैं  समझता हूं  कि  यह  एक  निष्फल  तत्व  इस  दिशा

 में  सबसे  पहले  कांग्रेस दल  के  लिये  पहल  करने  भ्रौर  प्रयत्न  करने  की  आवश्यकता है  क्योंकि  वह

 राजा  सत्ताधारी दल  बन  चका  तो  ऐसे  समय  चाहे  वहू  ईमानदारी  से  काम
 न

 भी  तब  भी  कम  से

 कम  संसार को  यह  दिखाने  की  चेष्टा  श्रव्य करे  कि  ईमानदारी  से  काम  हो  रहा है  ।  उसके

 लिये  परिश्रम  इस  प्रकार से  करने  की  है  जिससे  कि  विरोधी दल  के  व्यक्तियों के  अन्दर

 अधिक  से  अधिक  विश्वास  aa  जा  सके  ।  खाली  पत्रों  के  ऊपर  पत्रों  में  कहने  का  किसी प्रकार से  भी

 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  मुख्याधिकारी  तथा  पदाधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  आपने

 लिखा है  :  विद  दि  |  उस  पर  बहुत-सी  विचार  धारा  हमने  जहां  तक  इसका

 मतलब  समझा  है  उससे  हमें  यह  प्रतीत  हो  रहा  है  कि  जिस  कीन्स्टिट्एंसी  में  जो  व्यक्ति  काम

 वहां  को  स्टेट  गवर्नमेंट के  साथ  प्राकार  परामर्श  करना  होगा  शोर  यदि  वहा ंके  काम  करने  वालों

 को  उसी  स्थान  की  स्टेट  के  परामर्श  से  आपने  वहां पर  नियुक्त कर  '  चुनना भी  नहीं  है

 यदि  द  नियुक्त  कर  दिया  तो  मैं  समझता  कि  प्रजा  का  भाग्य  सदा  के  लिये  मर  गया  |  कोई

 नहो ंहै  कि  प्रजा  प्रपनी  विरोधी  भावनाओं  को  कभी  भी  प्रकट  कर  सकेगी  ।  इसलिये  आवश्यक

 होगा  कि  श्राप  यह  नियम  रक्खें  कि  कम  से  कम  चीफ़  इलेक्टोरल  जिस  कान्स्टिट्युएंसी में  वह

 क्राम  जिस  राज्य  में  वह  काम  करे  उस  राज्य  का  नहीं  होना  चाहिये  |  कम  से  कम  उस  गवर्नमेंट के

 अधीन  उसे  काम  नहीं  करना  चाहिये  ।  तभी  श्राप  कुछ  स्वतंत्रता  की  भावना  ला  सकते  हैं  ।

 इसके  साथ  मैं  यह  बतलाऊं  कि  यहां  पर  पार्ट  सी  स्टेट्स  के  लिये  भी  पृष्ठ  २  पर  लिखा  है

 रिलेशन टु  ए  पार्ट  सी  इत्यादिਂ  |  जहां  तक  मैं  समझता  हुं  यदि  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  दिये  हुए

 सुझावों पर  रोका  ध्यान  देना  है  भ्र ौर  भागे  कराने  वाले  समय  में  पार्ट  सी  स्टेट्स  को  नहीं  रखना  है  तो  फिर

 इस  सम्बन्ध  में  उसी  धारा  को  भी  तक  सर्प  की  लकीर  की  भांति  पीटते  जाना  कोई  अर्थ  नहीं  रखता  है  ।

 इसी  प्रकार  से  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  दिये  हुए  जितने  भी  सुझाव  हैं  उनमें  से  यदि  अधिकतर

 को  आपने  स्वीकार  किया  तो  आपको  निश्चित  रूप  से  जितनी  भी  कान्स्टिट्यएंसी  बनी  हैं  उनकी

 सितारों में  प  रिश्वत  करना  होगा  ।  इन  सारी  की  सारी  बातों  कौर  इसके  साथ-साथ  जो  as  वाले  चनाव

 के  बेस्ट  प्राक् सेज  होंगे  शर  दूसरी  बातों  के  सम्बन्ध  में  भी  इस  विधेयक में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।  इसलिये

 इस  सम्बन्ध में  यह  तो  नहीं कह  जैसा  कि  कामत  साहब  संकेत  कर  रहे  कि  दूसरे  विधेयक  में

 पर  इतना  तो  मैं
 भी

 जानता  हूं  कि  यह  ला  इतना  मिर्कतिकल  अर्थात्  बनावटी  जान  पड़ता  है  कि

 इसमें हम  जितना  भी  वास्तविक  स्वरूप  है  उसको  पूर्णरूप  से  नहीं  ले  रहे  हम  उसके  सारे  स्वरूप  को

 ब्य

 आद्योपान्त  नहीं  लेना  चाहते  एक  टुकड़े  को  ले
 उसके  दिर

 को  काट  कर  चरागे  लगा
 «+.

 पूंछ  पीछे  से  टांगे  आगे  पीछे  इस  तरह  से  पीछे  बनेगा  क्या ?  जेसा  कहते  हैं  विनायक

 प्रकुर्वाण  रचयामास  1.0  ।  गणपति  बनाने  बन  गया  बन्दर  ।  तो  इस  तंरह  सेसली-अलग

 टुकड़े  बनाने  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  जो  भी  विधेयक  लाना  चाहती है  उसको

 सर्वांगपूर्ण  रक्खे  ताकि  उस  सर्वांगपूर्ण विधेयक  के  द्वारा  जनता  को  भी  पता  लगे  तथा  विरोधी  दल  को  भी

 पता  चले
 कि  झ्रापकी  उस  थैली  के  अन्दर  कौन  सी  चीज़  छिपी  पड़ी  है

 ।
 इसलिये  मैं  समझता  हुं  कि  इस

 विधेयक  से  कोई  लाभ  होने  वाला  नहीं  है
 ।

 दूसरे  विधेयक  के  ऊपर  जब
 बातचीत  होगी  उस  समय हम

 पूर्णतया कह  सकेंगे  कि  कौन  सा  अंश  हमें  स्वीकार्य  है  कौन  सा  अस्वीकार्य  ।

 दूसरे  कहा  जाता  है  कि  हमें  विरोधी  दलों  के  सहयोग  की  श्रावश्यकता है  ।  जिसकी  आवश्यकता
 न

 जिसकी  अपेक्षा  न  उस  बारे  में  कहते  जाना  कि  वह  इस  की  आवश्यकता नहीं  ।

 तक  किस  दल  से  सहयोग  मांगा  गया
 ?

 क्या  कोई  भी  ऐसा  विरोधी दल  बेचारा है  जिससे  कहा  गया  हो
 कि

 तुम  राष्ट्र  के  निर्माण  में  agar  सहयोग  दो  कौर  वह  कह  दे
 कि

 मैं  सहयोग  देने  के  लिये  तैयार  नहीं  ।
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 अगर  इधर  की  बेंचेज  में  से  किसी
 को

 निमंत्रण  दें  तो  मैं  प्राकार  चुनौती  देता हूं  कि  इधर  से  कोई  भी

 इंकार  करने  को  तैयार  नहीं  जिस  समय  arg  निमंत्रण  देंगे  वह  जायेंगे  |

 डा०
 लंका  सुन्दरम :  पंडित  यह  रामराज्य  है

 ।

 श्री  नंद  लाल  रामराज्य  नहीं रामराज्य  तो  गांधी  जी  के  साथ  चला  गया  |  रामराज्य

 था
 गांधी  जी

 के  जीवन  के  उनके  प्राण  छुटने  के  बाद  वह  ए  स्टेट  में  ट्रांसलेट  ही  गया

 वेलफेयर स्टेट  से  चलते-चलते  शराब  वह  समाजवादी  ढांचे  में  बदल  गया  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  रामराज्य  परिषद भी  गया

 श्री  नंद  लाल  शर्मा  :  रामराज्य  परिषद  तो  रामराज्य  बनाने के  लिये  ae  जितने

 भी
 अधिकारी  हैं  वे  यह  कहने  की  हिम्मत  नहीं  रखते  हैं  कि  वह  रावण  राज्य  बनायेंगे  कौर  इसीलिये

 मैं  उनसे  प्रार्थना  भी  कर  रहा  किसी  अपनी  स्वार्थपरता  से  नहीं  ।  हमें  इस  बात  की  भूख  नहीं  है
 कि

 श्राप
 हमसे  सहयोग हमसे  परामर्श  भूख  इस  बात  की  है  कि  आपको  उन  लोगों  को  पता  चल  सके

 जो  ama  से  भिन्न  विचारों  के  हैं  तथा  श्राप  से  भिन्न  विचार  रखने  वालों  के  साथ  कोई  न्याय  न  हो  सके
 ।

 शर  श्राप  यह  कह  सकें  कि  यह  वयस्क  मताधिकार  के  ऊपर  निर्मित  किया  गया  राज्य  वास्तविक

 तंत्र  है
 ।

 इस  भावना  से  विरोधी  दल  के  इन  दोनों  संशोधनों  से  मैं  झपना  पूर्ण  सहमत  प्रकट  करता  हूं
 जिसमें

 यह  वर्णन  किया  गया  है  कि  श्राप  विरोधी  दल  को  भी  ऐसी  सुविधायें  प्रदान  करें  जिसमें कि  वह  श्राप  को

 सहयोग दे  सके  ।

 इसके  बाद मैं  एक  शब्द  कह  कर  समाप्त  वह  है  वयस्कता के  सम्बन्ध  में
 ।  ज

 वयस्कता के  पहली  मार्च  की  तिथि  निर्धारित की  है  ।  न  जाने  आपको  पहली  मार्च  कहां  से  मिल  गई

 यह  झ्रापका  फाइनेंशियल  इनर  भी
 नहीं  है  क्योंकि वह  ३१  मैच  को

 समाप्त  होता  है  उसके  भ्रनुसार

 पहली  भ्रप्रैल  होना  चाहिये  था  ।  पहली  अप्रैल  तो  शायद  सरकार  को  सबसे  अधिक  सूट  करता  है

 लिये
 कि

 पहली  अप्रैल  उन्होंने  सब  जगह  चूना है  ।  इतवार  या  सोमवार से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  रक्खा

 गया है  ।

 दूसरी बात  यह  है  कि  जो  व्यक्ति २  भ्रप्रैल  या  ३  भ्रप्रैल  को  २१  वर्ष  का  होने  वाला  हो  उसको

 निर्वाचन  में  प्रिये  मताधिकार  से  वं  चित  रक्खा  जाय  तो  यह  उसके  साथ  प्रत्याय  होगा  ।
 इसलिये  झ्ञावश्यक

 है  कि  श्राप  कोई  ऐसा  मार्ग  निकालें  कि  उसके  साथ  यह  न्याय  न  हो  अथवा  जैसा  कि  संशोधन  है  कि

 सरकार  को  चाहिये  कि  जो  तिथि  उचित  समझे  उसे  निश्चित  इस  प्रकार  की  भावना  को  रखें  तो  मैँ

 समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों  का  मत  लिया  जा  सकेगा  |

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  दूसरे  विधेयक  में  जो  भावनायें  aaa  और  जब  उन

 से  उस  का  पूर्णरूप  प्राप्त  होगा  तब  मैं  ७  विचार  प्रकट  करूंगा  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  की  भावना  का  तो  समादर  करता  हूं  परन्तु  इसकी  शब्दावली

 के  साथ  wet  सहमति  नहीं  दे  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  एक  कौर  सदस्य  ने  बोलने  के  लिये  चिट  भेजी  मैं  उन्हें  खण्डवार

 विचार के  समय  बुलाऊंगा  |  अरब  मंत्री  बोलेंगे  ।

 fat  पाटनकर  :  किन्तु  ae  तो  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  प्रारम्भ  होने  वाला  है  ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय  :

 माननीय
 मंत्री  उत्तर  में  अपना  भाषण  प्रारम्भ कर  सकते  हैं  ।

 मूल  —- + Wait  में



 शुक्रवार  १७  १९५६  सेवा  के  बारे  में  संकल्प  BR

 fat  पाटनकर  :  सबसे  पहले  मैं  ओपन  माननीय  मित्र  श्री  कामत  द्वारा की  गई  झ्रापत्तियों का

 उत्तर  देता  हूं  ।

 मेरा  विचार  है  मैं
 किसी  अन्य

 अवसर  पर  बोलूं  ।
 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  लोक-सभा  इस  विधेयक  पर  अगले  Waa  पर  ७  विचार  करेगी  ।

 एएएतयल्यतजत

 औद्योगिक  सेवा  अ्रायोग  के  बारे  में  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय :  लोक-सभा  श्री  एम०  एल०  fetal  के  २५  १९५५ के  संकल्प

 पर  वाद-विवाद करेगी  दौर  उस  पर  रखे  गये  सर्वे  श्री  नारायण  ato  Ho  दास  के  ०

 क
 बसु  के  संशोधनों  पर  विचार  करेगी  |

 उस  संकल्प के  लिये  २  १/२  घंटे  का  समय  निश्चित  किया  गया  था  शौर  उसमें  से  ५१  मिनट  उस

 के  लिये  दिये  जा  चके  हैं  ।  जब  शेष  १  घंटा  ३६  मिनट  बचा  है  ।  कल  एक  औचित्य  प्रदान  उठाया  गया  था

 कि  यह  संकल्प  कहां  तक  नियमित  है  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  को  इस  पर  वक्तव्य  देना  था  |

 श्री  कामत
 :

 ard  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  प्रस्ताव  रखा  जाना  है  |

 मंत्री
 :

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  द्वारा  सभा  के  समक्ष  रखे  गये  संकल्प

 के  सम्बन्ध  में  श्री  श्रीनारायण  दास  ने  एक  औचित्य  प्रश्न  उठाया  था  ।  संकल्प इस  प्रकार  है  :

 सभा  की  यह  राय  है  कि  सरकारी  उद्योगों  ae  अन्य  संस्थापकों  में  योग्य  कौर

 उपयुक्त  व्यक्तियों  की  भर्ती  के  लिये  एक  औद्योगिक  सेवा  आयोग  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  आधार
 ४

 पर  स्थापित  कियां  जाये  ।'

 सर्वे
 प्रथम  यह  सरकारी  कारखानों  चाहें  वे  केन्द्र  के  या  राज्य  के  हों  कौर  इसी  प्रकार  उद्योगों  कौर  अन्य

 संस्थाओं  के  बारे  में  है  चाहे  वे  उद्योग  या  wea  संस्थायें  रजिस्टर्ड  कम्पनियों या  सुस्थापित  कारपोरेशनों

 के
 रूप  में  हों

 ।
 संभव  है  कि  वे  बिलकुल

 सरकारी
 विभागों  के  आधार  पर  काम

 न
 करते  हों  किन्तु  उनके  अपने

 नियम  हो  सकते  हैं
 |

 किन्तु  उसके  श्री  श्रीनारायणदास  ने  यह  मुख्य
 की

 थी

 कि  क्या एक  श्रौद्योगिक-सेवा-श्रायोग की  स्थापना  संविधान  के  अनुच्छेद  5 ey  के  भ्रन्तर्गत  लोक-सेवा

 aa  की
 स्थापना  के  उपबन्ध  से  संगत  होगा  ।  अनुच्छेद  ३१५  इस  प्रकार  है

 :

 | ह  अनुच्छेद  के  उपबन्धों  के  अधीन  रहते  हुए  संघ  के  लिये  एक  लोक-सेवा-झ्ायोग

 तथा
 प्रत्येक  राज्य  के  लिये  एक  लोक-सेवा-श्रायोग  होगा  ै

 अनुच्छेद  ३१%  में  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  कहा  गया  कि  एक  लोक-सेवा-श्रायोग
 दो

 नहीं

 हो  सकते
 ।

 wait  संघ  के  लिये  एक  लोक-सेवा-्रायोग  तथा  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  एक  लोक-सेवा-श्रायोग

 होगा  |  अनुच्छेद  ३२०  में  लोक-सेवा-श्रायोग के  कर्तव्यों  की  परिभाषा दी  गई  है  ।  वह  इस  प्रकार है  :

 तथा  राज्य  के  लोक-सेवा-ग्रायोगों का  गतंव्य  होगा  कि  संघ  की  सेवाओं wie

 राज्य  की  सेवाओं  में  नियुक्तियों  के  लिये  परीक्षाओं  का  संचालन  करे

 संघ  लोक-सेवा-श्रायोग से  कोई  दो  या  af  राज्य  ऐसा  करने की  प्रार्थना  करें  तो

 उसका  यह  भी  कर्तव्य  होगा  कि  ऐसी  किन्हीं  सेवाशर्तों  के  लिये  जिनके लिये  विशेष  seat  वाले

 अभ्यर्थी  अपेक्षित  मिली  जुली  भर्ती  की  योजनाओं  को  बनाने  तथा  प्रवर्तन  में
 लाने

 के
 लिये  उन

 राज्यों की  सहायता  करें  ।

 संघ-लोक-सेवा-्नायोग
 या  राज्य-लोक-सेवा

 आयोग  से  परामर्श  किया

 मूल  wast में
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 स्पष्टतया  यह  मालम  होता  है  कि  संविधान  का  area  यह  है  कि  केवल एक

 होगा  जो  सरकारी  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  सभी  नियुक्तियों  के  बारे  में  काम  करेगा  ।  श्राप  उन्हें

 भ्रमित  भारतीय  सेवाएं  कह  सकते  हैं  ।  उसके  कर्तव्य  अनुच्छेद  ३२०  में  दिये  गये  किन्तु  साथ ही  इस

 अनुच्छेद  का  एक  महत्वपूर्ण  परन्तुक  भी  है

 भारतीय  सेवाओं के  बारे  में  तथा संघ-कार्यों  से  संसक्त  प्राय  सेवाओं ak

 पदों  के  बारे  में  भी  राष्ट्रपति  तथा  राज्य  के  कार्यों  से  संसक्त  अरन्य  सेवाओं  पदों  के  बारे  में

 स्थिति  राज्यपाल  या  उन  विषयों  का  उल्लेख  करने  aren  विनियम  बना

 जिनमें  साधारणतया झ्रथवा  विशेष  वर्ग  के  मामले  अथवा  किन्हीं  विशेष॑  परिस्थितियों

 लोक-सेवा-श्रायोग से  परामर्श  किया  जाना  झ्रावश्यक  न  होगा  ।

 तत  ३२०  के  प्रधान  एक  परिवार  रखा  गया  है  जिससे  अ्रेखिल  भारतीय  के  बारे

 में  राष्ट्रपति
 प्रो

 राज्य  सेवाओं  के  बारे  में  राजप्रमुख  या  राज्यपाल  कुछ  प्रकार  की  सेवाओं  को

 आयोग  के  प्रवर्तन  से  मुक्त  कर  सकता  है  ।  मेरे  विचार से  कुछ  मामलों  में  ऐसा  किया  गया  हैं  ।  इस  संकल्प

 का  श्रत्तनिहित  उद्देश्य  यह  मालूम  होता  है  कि  संघ-लोक-सेवा-श्रायोग  sar  ही  एक

 आयोग  स्थापित  किया  जाये
 ।
 में  केवल  संघ  के  बारे  में  ही  '  राज्यों  के  बारे  में  में  नहीं  जानता

 कि

 माननीय  सदस्य  क्या  सोचते  हूँ  |  शा  है  वे  उसे  स्पष्ट  करेंगे  |  जहाँ  तक  संविधान  का  सम्बन्ध

 सेवाओं  कौर  संघ-सेवाओं में  स्पष्ट  भेद  है  |  माननीय  सदस्य  का  संकल्प  केवल  संघ-सेवाओं तक  सीमित  है

 या
 उसमें  राज्य-सेवाएं भी  शामिल  की  गयी  यह  माननीय सदस्य  निर्णय कर  सकते  हैं  ।  किन्तु

 बात  यह  है  कि  संविधान  के  ३  १५  के  अन्तर्गत  संघ  के  लिये  केवल  एक  ही  लोक-सेवा-श्रायोग होगा

 ग्र च्छ्धद  ३२०  के  परन्तुक  के  भ्रन्तर्गत  कुछ  प्राय  आयोग  या  बोर्ड  ऐसे  हो  सकते  हैं  जो  भ्रनुच्छेद  224 h के

 अन्तर्गत  नियुक्त  लोक-सेवा-ग्रायोग के  प्रवर्तन  से  मुक्त  हो  सकते  हैं  ।  अतः  मेरा  विचार  है  कि  यदि राष्ट्रपति

 से  पुछा  जाय
 श्र  वे  यह  निर्णय  दें  कि  आयोग  या

 बोर्ड  लोक-सेवा-श्रायोग
 के

 क्षेत्राधिकार
 से

 विमुक्त  तो  भ्रनुच्छेद  ३२०  के  परन्तुक  के ्रन्तर्गंत  ऐसा  किया जा  सकेगा  |  वह  कंपनियों या  अन्य

 निगमों  arc  के  लिये  लागू  होगा  maa  वह  प्रस्तावक  ही  न  करेंगे  ।  में  नहीं  जानता  कि  अनुच्छेद

 vy  वहां  लागू  होगा  या  नहीं  क्योंकि  हरनेक  मामलों  में  प्रीमियम हें  जिन  के  द्वारा  उन  निगमों और

 वायों  के  बारे  में  जिनमें  सरकार  का  हित  भर्ती  शादी  के  तरीके  स्वतः  विहित  किये  गये  हैं  ।  संभवत

 उन  पर  समवाय  अधिनियम  के  उपबन्ध  लाग  होंगे  ।  यदि  संकल्प का  प्राकार  सरकार द्वारा  संचालित

 उपक्रमों  से  ही  हो  कौर  उन  उपक्रमों  के  मामले  में  भी  यदि  यह  विचार हो  कि  श्रौद्योगिक-सेवाओ्ों की

 नियुक्तियां  करने  के  लिये  एक  sent  बोर्ड  होना  चाहिये  तो  राष्ट्रपति  अनुच्छेद ३२०  के  इस  परन्तुक के

 अन्तर्गत  एक  विनियम  बना  कर  ऐसा  कर  सकते  हैं  कौर  यह  कह  सकते  हें  कि  वे  संघ-लोक-सेवा-श्रायोग  के

 क्षेत्राधिकार  से  बाहर होंगी |  वास्तविक  प्रश्न  हमारे  सामने  यह  है  कि  क्या  लोक-सभा इस  संकल्प  पर

 विचार  करने  के  लिये  सक्षम  है  अथवा  नहीं  ।  यदि  लोक-सभा  करे  तो  भ्रनुच्छेद  ३२०  के  परन्तुक

 क
 श्रन्तगत  एक  प्रकार  का  अपवाद  बना  कर  या  झ्रावश्यक  होने  संविधान  के  अ्रनच्छेद  gy  में  संशोधन

 कर  वह  किया  जा  सकता  है  या  यह  एक  भिन्न  विषय  है  fee  जहां  तक  यह  प्रश्न  है  कि  संसद्  इस

 प्रकार  पर  चर्चा  कर  सकती  है  या  मेरी राय  यह  है  कि  अधिक  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये ।

 यदि  कोई  कल  यह  कहें  कि  संविधान  का  चमक  उपबन्ध  बदल  दिया  जाना  चाहिये  या  इसी  का  कोई

 संकल्प  लोक-सभा के  समक्ष  रखे  तो  क्या यह  तक॑  रखा  जायगा  कि  लोक-सभा ऐसे  संकल्प पर  विचार  न

 कर
 सकेगी

 ?
 मेरे  विचार  में  इसी  बात  पर  आपत्ति है  ।  मेरे  विचार  में  यह  ऐसा  विषय  नहीं

 है  कि  हम  यह यह  कह  सकें  कि  इस  प्रदन  पर  संसद्  को  चर्चा  करने  तक  का  अधिकार  नहीं  है  ।  इसका  निर्णय

 आपको  करना  मेरी  राय  में  यह  कहना  कि  संकल्प  में  कुछ  ऐसी  बातें कही  गयी  हैं  जिसके  लिये कुछ
 wer

 कार्यवाही करनी  इस  कथन  से  बिलकुल  भिन्न  है  कि  लोक-सभा  इस  संकल्प  पर  चर्चा  नहीं  कर
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 सकती  |  संवैधानिक  झ्रथवा  विधि  सम्बन्धी  स्थिति  के  बारे  में  मेरा  यही  दृष्टिकोण है  ।  उसके  गुण-दोषों  के

 बारे  मेरे  माननीय  मित्र  निश्चय  कर  सकते हैं  ।

 माननीय  विधि-कायें  मंत्री  ने  यह  व्याख्या  की  है एम०  एल०  द्विवेदी

 कि  यहां  संकल्प  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  |  इसके  गुण-दोषों के  सम्बन्ध  मैं  यह  कह  सकता  हूं

 कि  मेरे  संकल्प  में  यह  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  वह  एक  श्रौद्योगिक-सेवा  आयोग  हो  जो  संघ  लोक-सेवा-श्रायोग

 का  प्रतिस्पर्धी  नहीं  है  |  ऐसी  हरनेक  सेवाएं  हैं  जो  संघ  लोक-सेघा-ग्रायोग  के  क्षेत्राधिकार  से  परे  हैं  कौर  जिनकी

 भर्ती  के  लिये  संविधान में  कोई  उपबन्ध  नहीं  है
 ।

 प्राजक  केन्द्रीय  सरकार
 तौ

 राज्य  सरकारों
 द्वारा

 चलाये  जाने  वाले  ऐसे  अनेक  उपक्रम  जिनके  लिये  संघ  लोक-सेवा-श्रायोग कोई  भर्ती नहीं  करता  ।

 यह  कहना  कि  लोक-सभा  उस  भर्ती  के  प्रयोजन के  लिये  कोई  शभ्रायोग  या  अन्य  कोई  संस्था

 बनानें  के  लिये  सक्षम  नहीं  बिलकुल गलत  लोक-सभा उस  विषय  की  चर्चा  करने  के
 लियें  पुरी

 तरह  सक्षम  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  श्रनच्छेद  ३२०  के  परन्तुक  के  प्रस्तुत  राष्ट्रपति  संघ  लोक-सेवा-झागों  से

 कुछ  शक्तियां  ले  सकता  है  कुछ  कर्मचारियों  की  भर्ती  के  लिये  कुछ  wer  संस्थाएं  नियुक्त  कर  सकता

 है  जैसा  कि  भाई  ए०  एस०  पी०  ए०  एस०  के  मामले  में  विशेष  भर्ती  बोर्ड  नियत  किये  गये  श्रे  ।

 यह  स्पष्ट  है  कि  इस  संकल्प  पर  चर्चा  की  जा  रुकती  है  भर  मुझे  हर्ष  है  कि  माननीय

 कार्य  मंत्री  ने  यह  व्याख्या  की  है
 ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  श्रीनारायण  दास  ने  एक  श्रौचित्य  wet  यह  उठाया  है  कि  संविधान

 स॑  केवल  एक  ही  संघ  लोक-सेवा-श्रायोग  के  लिये  स्पष्ट  उपबंध  होने  के  यह  संकल्प नियम  विरुद्ध

 है  माननीय  विधि-कार्य  मंत्री  ने  बताया  कि  संकल्प  की  शब्दावली  संदिग्ध  है  शौर  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि

 औद्योगिक-सेवा  आयोग  केवल  केन्द्र  के  लिये  या  राज्यों  के  लिये  भी  नियत  किया  जायेगा  ।  हम  जानते

 हूं  कि  संविधान  में  संशोधन  किये  बगैर  राज्यो ंमें  एक  भ्र ौर  सेवा  आयोग  स्थापित  करना इस  सभा  के  क्षेत्रा

 शिकार  से  बाहर  है  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  संकल्प  के  प्रस्ताव  का  oar  संघ  के  लिये  एक  दूसरा  औद्योगिक

 सेवा  आयोग  स्थापित  करना  है  भर  वें  उसे  केवल  संघ-सेवाओं तक  ही  सीमित  रखेंगे  |

 संविधान  में  कल्पित  केवल  एक  सेवा  को  दृष्टि  में  रखते  हए  एक  श्रौद्योगिक-सेवा  प्रयोग

 नियुक्त  किया  जा  सकता  है  न्र  इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  दो  पहाड़ों  से  विचार  किया  जा  सकता

 है  :  एक  यह  है  कि  श्रनच्छेद ३२०  के  परन्तुक के  बन्दगी  राष्ट्रपति को  तदर्थ  अथवा  अरन्य  अयाग  जैसे  कौर

 जब  वह  आवश्यक  नियुक्त  करने  तथा  संघ  लोक-सेवा-श्रायोग  के  क्षेत्राधिकार  से  कुछ  चीज़ों  को

 अपने  अधीन  ले  लेने  की  पर्याप्त  शक्तियां दी  गयी  हैं  ।  राष्ट्रपति  स्व-विवेक  से  कार्य  नहीं  करता

 अपने  मंत्रियों  की  मंत्रणा  पर  करता  है  |  यदि  यह  संकल्प  पारित  किया  जाता  है  तो  उसका
 अथ

 यह  होगा  कि  संसद  सरकार  से  एक  ऐसी  चीज  करने  के  लिये  कहती  है  जो  उसके  क्षेत्राधिकार
 के

 है  ।  उस  दृष्टिकोण से  यह  बिलकुल  नियमानुकूल है  |

 माननीय  विधि-कार्यो  मंत्री  ने  एक  बात  यह  सामने  रखी  थी  कि  सभा  सरकार  को  यह  निदेश  दे

 सकती  है  कि  संविधान  में  उपयुक्त  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  |  उस  पर  मैं  इस  समय  कोई  राय  नहीं  दे

 सकता  |  मेरी  कठिनाई यह  है  कि  जब  तक  कि  संविधान  लाग  होता  है  संविधान  में  बिना  प्रत्यक्ष

 संशोधन  किये  एक  ऐसा  संकल्प  पारित  किया  जाये  जिसमें  यह  कहा  गया  हो  कि  एक  शभ्रौद्योगिक-सेवा  att

 नियुक्त  किया  जाना  क्या  हम  चरागे  चल  कर  इस  बात  के  लिये  वचन  बद्ध हो  क्योंकि  हमन

 पहल
 ही

 इस
 आशय  का  एक  संकल्प  पारित  किया  है

 ।
 बाद  में  चल  कर  एक  ऐसा  विधेयक  जाने  क्या

 गहे  कहा  जा  सकेगा  कि  वहू  नियम  विरुद्ध  है
 ?

 ऐसी  परिस्थिति
 में

 यह  संकल्प  इस  प्रकार  नियमानुकूल

 मूल  us  में
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 है  कि  कार्यपालिका  विधि  में  बिना  किसी  परिवर्तन  के  राष्ट्रपति  से  एक  श्रौद्योगिक-सेवा  भ्रायोग  स्थापित

 करवा  सकती  इस  विषय  की  अधिक  विवेचना  करना  हमारे  लिये  बिलकुल  अ्रनावश्यक  है  |  इस

 सम्बन्ध  में  मैं  अपनी  कोई  राय  जाहिर  करना  जरूरी  नहीं  समझता  |  संकल्प  पर  चर्चा  जारी  रहेगी
 |

 सभा का  कायें

 महोदय :  मैं  सभा  को  सूचित  करता  हूं  कि  सभा  की  बैठक  कल
 भी  होगी  कौर  वह

 कार्य  किया  जायगा  जो  कार्य-सूची  में  होगा  ।  जब  कभी  किसी  सप्ताह  में  कार्य  रुक  जाता  है  तब  इसी  प्रकार

 बैठक  होती  है  ।  कल  सभा  का  कार्य  रुक  गया  था  प्रौढ़  इसलिये  सभा  की  बैठक  कल  भी  होगी

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  wiz  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 तैतालीसवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  अल्तेकर  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  भ्र ौर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  तैंतालीसवाँ

 प्रतिवेदन से  सहमत  है  1”

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  के  संकल्प  के  लिये  १  घंटा  ३६  मिनट  बच  गये  हैं  और  श्री  रघुबीर  सहाय

 के  संकल्प  के  लिये  १  घंटा  १४  मिनट  शेष  हैं  ।  श्री  रघुवीर  सहाय  ने  समिति  से  प्रार्थना
 की

 थी  कि  सामूहिक

 परियोजनाओं
 क

 सम्बन्ध
 में  उनका  संकल्प  बहुत  महत्वपूर्ण है  अनेक

 माननीय
 सदस्य  उस  पर

 बोलना  चाहते  उसके  लिये  एक  घंटा  समय  wie  दिया  जाय  ।  समय  बढ़ाना  सभा  पर  निर्भर

 है
 ।

 भ्रमण  संकल्पों  के  बारे  में  समय  प्रतिवेदन  में  दिया  गया  है  मेरी  सिफारिश  है  कि  सभा  उस
 प्रतिवेदन

 को  स्वीकार कर  ले

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :
 कि  समति  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया

 मेरे  संकल्प  के  लिये  एक  घंटा  उनतालीस  मिनट  नियत  किये  गये  थे  परन्तु  इसमें  से  कुछ  समय  श्री  श्रीनारायण

 दास
 द्वारा  उठाई  गई  में  व्यर्थ  चला  गया  इसलिये  मेरी  प्रार्थना है  कि  समय  २१  मिनट  बढ़ा

 दिया  जाये

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ
 :

 कि  प्रस्ताव  के  ord  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये  :

 रूपभेद  के  रहते  हुए
 कि

 औद्योगिक  सेवा  झ्रायोग  सम्बन्धी  संकल्प  की  चर्चा  के

 लिये  प्राप्य  कोष  समय  को  १  घंटा  ३६  मिनट  से  बढ़ा  कर  २  घंटा  कर  दिया  जाये  Iਂ

 श्री  रघुबीर  सहाय  एटा--उत्तर-पूर्वें  व
 जिला  :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के  wea  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जायें  :

 रूपभेद  के  अधीन  रहते  हुए
 कि

 सामुदायिक  परियोजनाओं  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा

 योजनाओं  की  जांच  के  लिये  नियुक्त  होने  वाली  समिति  सम्बन्धी  संकल्प  के  लिये  नियत  समय  को

 एक  घंटा  दस  मिनट  are  बढ़ा  दिया  जाये  18.0

 सुरक्ष  चन्द्र  )
 :

 मेरा  एक  संशोधन  श्री  सहाय  के  संशोधन  के  सम्बन्ध में  है  कि

 सामुदायिक  परियोजना  सम्बन्धी
 संकल्प  को  चर्चा  के  समय  को  एक

 घंटा  बढ़ा  दिया  जाये
 ।

 भ
 a  लगा जी  में
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 मंत्री  मेरी  यह  seta  है  कि  लोक  प्रतिनिधित्व

 विधेयक  को  राष्टपति  के  भ्र भि भाषण की  चर्चा  के  तरन्त  पश्चात  रखा  जाये  क्योंकि  कल  मैं  दिल्ली  से

 बाहर जा  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  झ्राल्तेकर  के  प्रस्ताव  पर  दो  संशोधन  प्रस्तुत  हुए  हैं  ।  एक  के  द्वारों

 श्री  द्विवेदी  दो  घंटे  कराना  चाहतें  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  एक  महत्वपूर्ण  संकल्प है  गौर  हमें  २१  मिनट

 बढ़ा  देने  चाहिय े।

 यह  है

 कि  प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये

 रूपभेद  के  भ्रमित  रहते  हुए  कि  औद्योगिक  सेवा  aay  सम्बन्धी  संकल्प  की  चर्चा  के

 लिये  प्राप्य  दोष  समय  को  १  घंटा  ३  मिनट  से  बढ़ा  कर  २  घंटा  कर  दिया  जाये  पप्

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 महोदय :  श्री  सहाय  का  संशोधन  सामुदायिक  परियोजना  के  समय  के  सम्बन्ध  में

 है  संकल्प  के  लिये  झ्र धिक तम  समय
 ४

 घंटे  दिया  जाता  है  प्रौढ़  इस  संकल्प  २  १/२  घंटा

 दिया  गया  था  ।  परन्तु  इस  संकल्प  पर  कई  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  क्योंकि  सामुदायिक  परियोजनाओं

 समस्त  देश  में  फैली  हुई  हैं  |

 प्रशन यह  है

 कि  प्रस्ताव  के  ग्रस्त  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये

 इस  रूपभेद के  अ्रधीन  रहते हुए
 कि  सामुदायिक  परियोजनाओं तथा  राष्ट्रीय  .  विस्तार

 योजनाओं की  जांच  के  लिये  नियुक्त होनेवाली होने  वाली  समिति  सम्बन्धी  संकल्प  लिये  नियत  समय

 को  एक  घंटा  दस  मिनट  ale  बढ़ा  दिया  जाये  Iਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  set  यह  है  :

 यंह  ग़ैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति के

 तैतालीसवाँ  प्रतिवेदन  से  इस  रूपभेद  के  अधीन  रहते  हुए  सहमत  है  (१)  कि  औद्योगिक

 सेवा  सम्बन्धी  संकल्प  की  चर्चा  के  लिये  शेष  समय  को  १  घंटा  ३९  मिनट

 बढ़ा  कर  २  घंटा  कर  दिया  तथा (२)
 कि  सामुदायिक  परियोजनाओं तथा  राष्ट्रीय

 विस्तार  योजनाश्रों  की  जांच  के  लिये  नियुक्त  होने  वाली  समिति  सम्बन्धी  संकल्प  के
 लिये

 नियत  समय  को  एक  घंटा  दस  मिनट  कौर  बढ़ा  दिया  जाये
 प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 प्रौद्योगिक  सेवा  wal  सम्बन्धी  संकल्प

 अपने श्री  विभूति  मिश्र  व  :  मेरे  रिजोल्यूशन के  सम्बन्ध  में  क्या  होगा  ?

 पहले  कहा  था  कि  श्राप  उसको  देखेंगे  |  मगर  श्री  इस  रिजोल्यूशन  का  समय  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 aaa  मेरे  रिजोल्यूशन  के  बारे  में  जो  श्रीनिवासन  दिया  था  उसके  बारे  में  कया  होगा  ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय
 सदस्य  को  अगली  शलाका  में

 निश्चित
 रूप  से

 ग्र वसर  मिलेगा  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 NSN  बे ५
 श्री  पाटनकर

 :  मुझे  ज्ञात  ट्  है  कि  कार्येमंत्रणा  समिंति  साढ़े  चार  बजे  ast  यहि  कल  सब

 से  पहले  मेरे  विधेयक  पर  विचार  हो  सके  तो  मैं  अपने  कार्यक्रम  में  fads  करने  को  तत्पर हूं  ।

 पंडित  ठाक्रदास  भागने  )  क्या  विधेयक  पर  कल  चर्चा  होगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हां  |

 डा०  लंका  सुन्दरम  )  :  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  इतनी  गड़बड़ी  के  aes  श्री  द्विवेदी

 के  संकल्प  पर  चर्चा  का  मुझे  अवसर  मिल  सका |

 मुझे  खेद  है  कि  सभा  ने  एक  घंटा  एक  ऐसे  औचित्य  प्रदान  पर  चर्चा  करने  में  लगा  दिया जो  उठना

 ही  नहीं  चाहिये  था  ।  मैं  इस  बात  का  निर्देश  केवल  यह  बताने  के  लिये  कर  रहा  हूं  कि  सरकार  ऐसे

 महत्वपूर्ण  मामलों  का  निबटारा  कितने  श्रनिद्चित  ढंग  से  कर  रही  है  |

 मैंने  सार्वजनिक  निगमों  पर  dae  का  नियंत्रण  रखने  के  बारे  में  १०  98y3 wl UF को  एक

 प्रस्ताव  रखा  था  ae  श्री  द्विवेदी  का  यह  संकल्प  भी  उसी
 से

 उद्भूत  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  वित्त

 मंत्री  ने  सार्वजनिक  निगमों  पर  अ्रधिक  संसदीय  नियंत्रण  करने  का  जो  श्रीनिवासन  वह  अब
 तक

 पुरा  नहीं  gar  है
 ।

 यह  कहा  गया  था  कि  समवाय  विधि  में  इसका  कोई  उपबन्ध
 किया  परन्तु

 दुःख  की  बात  है  कि  यह  उपबन्ध  उसमें  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  मुझे  प्रसन्नता है  कि  श्री  द्विवेदी ने  इस

 समय  यह  प्रस्ताव  रख  कर  अच्छा  काम  किया  है  मुझे  विश्वास  है  कि  विधि  मंत्री  द्वारा  स्पष्टीकरण  किये

 जाने  के  उपरांत  गृह  मंत्री  को  इसे  स्वीकार  करने  में  कोई  भ्रांति  नहीं  होगी  |

 में  देखता  जरा  रहा  हूं  कि  सार्वजनिक  निगमों  की  कौर  सरकार  बड़ी  उदासीनता  का  बर्ताव  कर

 रही

 बमन  पीठासीन

 प्राक्कलन  समिति  के  नवें  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  १६  पर  कहा  गया  है  कि  किसी  भी  निगम  को  चलाने

 वाले  लोग  ऐसे  होने  चाहिये  जो  यह  विश्वास  पैदा  कर  सकें  कि  वे  वांछित  परिणाम  निकलवा  सकेंगे  कौर

 जिन  में  देश  के  सार्वजनिक  उपक्रमों  कों  अच्छी  तरह  चला  सकने
 की

 योग्यता  क्षमता  हो
 ।

 सोलहवें  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ
 ३

 पर  यह  कहा  गया  है  कि  साधारण  सार्वजनिक  समिति  सेवायों
 पर

 ये  नियन्त्रण  भ्रंश धा  रियों  का  होता  है  भ्र ौर  निदेशक  ate  की  कार्रवाइयों  पर  भी  अंशधारियों

 का  नियंत्रण  रहता  है  ।  परन्तु  सार्वजनिक  समिति  समवाय  के  रूप  में  काम  करने  वाले  सरकारी  उपक्रमों

 पर  संसदीय  श्र  मंत्रिमण्डल  द्वारा  तत्सम्बन्धी  नीति  निर्धारित  किये  जाने  का  उपबन्ध  किया

 गया है  ताकि  वे  समवाय  कुशलतापूर्वक  wea  कर  सकें  समिति  का  मत  है  कि  सरकारी  शभ्रधिकारियों में  से

 नियुक्त  किये  गये  निदेशकों  से  बना  निदेशक  बोर्ड  कोई  उपयोगी  झर  लाभप्रद  कार्य  नहीं  करता  ।  इसलिये

 सरकार  निदेशकों का  नाम  निर्देश
 न

 बल्कि  निदेशक  प्रसिद्ध  व्यापारी  लोग  होने  चाहिये  उन

 लोगों  को  वित्तीय  मामलों  तथा  उपक्रम  के  शिल्पी  मामलों का  अनुभवी  होना  चाहिये  ।  सभापति  तथा

 सदस्यों  को  सामूहिक  रूप  में  कार्य  करना  चाहिये  तथा  सभापति  को  फिजूल  के  व्यय  को  रोकने  के  लिये

 अपना  स्वविवेक  बर्तन  की  पर्याप्त  शक्ति  होनी  चाहिये  ।

 सं विहित  निकाय  की  इतनी  निश्चित  सिफारिशों  के  उपरांत  भी  सरकार  की  उदासीनता  के  कारण

 कोई  परिणाम  नहीं  निकलता
 |

 झ्र भि लेख  देखने  से  मालूम  हो  सकता  है  कि  weaves दिया  गया

 किन्तु  वह  पूरा  नहीं  हो  पाया  है
 ।

 १उत्पादन  उपमंत्री  acta  :
 माननीय  सदस्य  को  अधिक  स्पष्टता  के  साथ  बोलना

 चाहिये
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 हि

 लंका  सुन्दरम :  मैं  अभिलेख  दिखा  सकता  हूं  किन्तु  यह  छोटी  बात  है
 ।

 हाल  ही  में  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद  में  परिचित  दस्तावेज  में  यह  बात  स्वीकार  की  गई  थी
 कि

 आगामी  2o-2y  वर्ष
 की

 ऑवद्यकताओं  का  ध्यान  रखते  हुए  उपयुक्त  शिल्पी  श्र  प्रबन्धकीय  पहाड़ियां  स्थापित  की  जानी

 चाहिये  ।  केन्द्र  पौर  राज्यों  की  समस्त  सार्वजनिक  कौर  गैर-सरकारी  परियोजनाओं  के  लिये  पर्याप्त  संख्या

 में  लोगों  को  प्रशिक्षण  दिया  ora  site  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  योजना  तैयार  की  जाये
 ।

 किन्तु  बहुत  से  ऐसे  व्यक्तियों  को  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  भरती  किया  जा  रहा  है  जिनका  न  तो  पहला

 भ्रनुभव  है  न  ही  उनमें  आवश्यक  योग्यता  है  ।  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  दूसरी  योजना  भ्रन्तर्गत

 सार्वजनिक  क्षेत्र  का  अधिकाधिक  विस्तार  होता  जायेगा  ।  किन्तु  मुझे  खेद  है  कौर  निराशा  भी  है  कि  इतने

 महत्वपूर्ण  मामले  का  निपटारा  व  संयुक्त  सचिवों  के  स्तर  पर  हों  रहा  है
 ?

 सुन्दरी  उर्वरक  फैक्टरी  में  ce  प्रतिशत  wa  राष्ट्रपति  के  नाम  में  हैं  एक  भ्रंश  सम्बद्ध  संयुक्त

 सचिव  के  नाम  में  हैं  ।  यही  स्थिति  विशाखापटनम्  जहाज  निर्माण  कारखाने की  तथा  अन्य  सरकारी

 क्रमों  की  है  परिणाम  यह  होता  है  कि  प्रभारी  व्यक्तियों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  बड़ी

 जल्दी-जल्दी  स्थानान्तरित  किया  जाता  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  की  यह  दशा  है  ।.  इसलिये  मैं  श्री  द्विवेदी  द्वारा

 रखें  गये  संकल्प  का  जोरदार  समर्थन  करता  हूं  ।

 प्रभी  विधि  मंत्री  ने  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  ३२०  (३)  के  परन्तुक का  उल्लेख किया  ar  किन्तु

 संविधान
 में  संशोधन  किये  बिना  ही  संकल्प  का  उद्देश्य  पूरा  हो  सकता  है

 ।
 अतः  गृह  मंत्रालय  के  मंत्री  श्री

 दातार  को  इस  प्रकार  की  भ्रापत्तियां  करने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  रह  जाती  |

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  मैं  कोई  संवैधानिक  न  करने  का  वचन

 देता
 हूं  ।

 डा०  लंका  सुंदरम  :  संघ-लोक-सेवा  का  मुझे  कुछ  प्र चुभ रच्छ  है
 ।

 प्रक्रिया  यह  है  कि  जिन

 विषयों के  लिये  श्रभ्यधियों  को  चुनना  होता  उन  विषयों  का  रखने  वाले  विद्वान  व्यक्तियों  को

 प्रयोग  में  बुला  लिया  जाता  है  ।  इसलिये मैं  श्री  दातार  के  प्रार्थना  करता  हूं  कि  ag  कोई  सांविधानिक

 अथवा  दूसरी  कोई  पारिभाषिक  आपत्ति  न  उठायें  |  परामर्श  या  सलाह  लेने  के  नानक  उपाय  हो  सकते  हैं

 शर  परस्पर  समझौते  के  द्वारा  सब  बाघों  टूर  हो  सकती  हैं  |

 बीमा  राष्ट्रीयकरण तथा  नानक  परियोजनाओं  कार्यान्वित  के  परिणामस्वरूप  सरकारी  क्षेत्र

 में  अधिकाधिक  धन  लग  रहा  है  सरकारी  क्षेत्र  का  सुर्वेश  विस्तार  हो  रहा  है  ।  है  कि  यह

 सरकारी  क्षेत्र  से  भी  बढ़  जायेगा  ।  इसलिये  इतने  बड़े  काम  को  करने  के  लिये  ऊंचे  व्यक्तियों  की  भरतीਂ के

 लिये  कोई  मध्यम  मार्ग  निकालने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  सैनिक

 विभाग  का  प्रभार  एक  पुलिस  विभाग  के  पदाधिकारी  को  सौंपा  गया  था
 ।

 इसी  प्रकार  खाद्य  मंत्रालय  के

 किसी  भ्रमणकारी  को  जहाज  निर्माण  कारखाने  का  प्रभार  सौंपा  गया  था  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  से

 विस्तारोन्मुख सरकारी  क्षेत्र  का  प्रबंध  नहीं  हो  सकता
 |

 झ्रावश्यकता  इस  बात  की  है  कि  सार्वजनिक  उपक्रमों

 का  प्रबन्ध  करने  की  योग्यता  रखने  वाले  लोगों  की  भरती  की  कोई  प्रणाली  निर्धारित  भी  की  जाये  ।  मेरा

 यह  मत  है  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  विदेश  में  प्रशिक्षण  दिलायें  बिना  अथवा  देश  में  उचित  प्रशिक्षण  दिलाये

 बिना  सरकारी  क्षेत्र  का  प्रभार  नहीं  सौंप  दिया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु  यह  सब  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  ।

 मैं  प्रतीत  करता  हूं  कि  प्राक्कलन  समिति  are  लोक-लेखा  समिति  जैसी  संविहित  समितियों  की  सिफ़ारिशों

 को  श्रनिवाये  रूप  में  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।
 a

 इतना  महत्वपूर्ण  मामला  सरकार  की  उदासीनता  के  कारण  इतना  धीरे-धीरे  चल  रहा  है
 ।  मैं

 कि श्री  दातार  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  कोई
 न

 खड़ी  करके  सभा  द्वारा  इसे  एकमत  से  स्वीकार  होने

 मूर  भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  तिम्मय्या  भ्रनुसूचित
 :  मैं  श्री  द्विवेदी के

 प्रस्ताव  का  समथन

 करता  हूं  ।

 वर्तमान  लोक-सेवा-श्रायोग  के  सदस्यों  से  टैविनकल  कौर  औद्योगिक  विषयों  के  प्रतीक  ज्ञान  की

 अपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  इसलिये  सरकारी  उद्योगों  को  चलाने  के  लिये  योग्य  टैक्निकल  प्रौद्योगिक

 प्रभाव  वाले  लोगों  की  भरती  करने  के  लिये  एक  श्रौद्योगिक-सेवा  आयोग  की  स्थापना  करना  अत्यावश्यक

 है  ।  उद्योगों  में  ऊंचे  दर्जे  की  कुशलता  लाने  के  लिये  वांछित  परिणामों  को  प्राप्त  करने  का  विश्वास  पदा

 करने  वाले  लोगों  की  झ्रावश्यकता  होती  है  |

 वर्तमान-लोक-सेवा  आयोग  के  सदस्यों  को  केवल  प्रयास  सम्बन्धी  ज्ञान  होता  है  उनके  पास  काम  भी

 बहुत  अधिक  होता  है  ।  इसलिये  वे  आवश्यकता  के  अनुसार  शीघ्र  भरती  नहीं  कर  सकतें  श्र
 न

 ही  योग्य

 टैक्निकल  व्यक्तियों  की  भरती  कर  सकते  क्योंकि  टैक्निकल  विषयों  में  उनका  अरपना  ज्ञान  बहुत  सीमित

 होता  है  ।  इसलिये  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  की  भरती  करने  के  लिये  प्रौद्योगिक  कौर

 टैक्निकल  विषयों  का  ज्ञान  रखने  वालें  व्यक्तियों  पर  आधारित  एक  श्रौद्योगिक-सेवा  ara  स्थापित

 करना  अ्रनिवाये हो  गया  है

 सचिवों  या  संयुक्त  सचिवों  को  उद्योगों  की  नीतियां  निर्धारित करने  का  काम  दिया  जाता

 है
 ।

 भला  प्रशासनिक  अधिकारी  उद्योगों  की  नीतियों  को  कहां  तक  सफलतापूर्वक  चला  सकते  हैं  ।

 विधान  लोक-सेवा-श्रायोग केवल  बड़े  पदों  की  भरती  करता  है  भ्र  छोटे  पदों  की  भरती  प्रबन्धक

 निदेशकों  इरादी  के  द्वारा  की  जाती  है  जिनका  स्वयं  टैक्निकल  ज्ञान  नहीं  होता  |  परन्तु  उद्योगों  को  कुटिलता

 पूर्वक  चलाने  के  लिये  से  छोटे  कर्मचारी का  कुशल  तथा  योग्य  होना  आवश्यक है  ।  इसलियेਂ इस  काम

 के  लियें  प्रौद्योगिक  सेवा  झ्रायोग  ही  सफल  हो  सकता  है  |

 इंस  समय  सरकार या  लोक-सेवा-श्रायोग ही  सेवा  की  शर्तें  निश्चित  करते  हैं  ।  टेक्निकल  ज्ञान

 न
 होनें  के  कारण  वे  टेक्निकल  व्यक्तियों  की  भ्रावस्यकताओओं  को  नहीं समझ  सकते  ।  जिसका  परिणाम

 उद्योगों  के  लिये  sear  नहीं  ।  इसलिये  प्रौद्योगिक क्षेत्र  आयोग  स्थापित  कर  दिया  जाना

 जो  उद्योगों  की  प्रत्येक  आवश्यकता  के  अ्रनुसार  सेवा  की  शर्तें  ale  निश्चित  करे  प्रौढ़  उद्योगों  को  सुचारु

 ढंग  से  चलाने  में  सहायक  हो  ।

 प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  लियें  योग्य  व्यक्ति

 चुनने  के  लिये  एक  विशेषज्ञ  बोर्ड  स्थापित  जाना  होगा  ।  इसका  नाम  चाहे  कुछ  भी  रखा  परन्तु

 ऐसा  एक  निकाय  अवश्य  ही  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  |

 श्री  श्रीनारायण  दास  :
 जो  प्रस्ताव  मेरे  मित्र  श्री  एम०  एल ०  द्विवेदी ने  उपस्थित

 किया  है  वह  बहुत  ही  विचारणीय है  ।  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  से  पहले  यह  उपयुक्त  ही  होगा  कि  जो

 संस्थान  सरकार  द्वारा  चलाये  जाने  वाले  हैं  या  जो  चलाये  जा  रहे  हैं  उनके  लिये  एक  खास  सर्विस  की  स्थापना

 हो  या
 न  हो  ।

 यह  है  कि  हमारे  यहां  तक  जो  शासन  चलता  पाया  है  वह  ज्यादातर  पुलिस  शासन  की

 तरह  का  शासन  था
 ।

 जब  कि  संविधान  लाग  हो  चूका  है  कौर  हमारा  शासन  लोक-कल्याण  शासन  की

 तरह  का  होना  है  तो  इसमें  उस  तरह  के  al  की  आवश्यकता  नहीं  है  जिस  तरह  के  शासकों की

 आवश्यकता  एक  पुलिस  शासन  के  वर  में  थी  ।  इसी  चीज़  को  देखते  हुए  लोक-सभा  के  भ्रमर  प्रौढ़  इसके

 बाहर इस  प्रकार  का  विचार  प्रकट  किया  गया  है  कि  जिस  तरह  से  हमारे  यहां  are  इंडिया  सर्विसिज़  हैं
 जसे  कि  इंडियन  एडि्मिनिस्ट्रेटिव  सर्विस  है  या  इंडियन  पुलिस  सर्विस  इसके  साथ-साथ  एक  इंडियन

 इकोनोमिक  सर्विस  या  इंडियन  सोशल  सर्विस  भी  होनी  चाहिये  ।  इसलिये  मेरा  खयाल  है  कि  सब  से  पहले

 हमें  इस  बात  पर  विचार  करना
 ौर

 मैं  समझता  हूं  कि  कोई  माननीय  सदस्य  इससे  TAA

 नहीं  होंगे
 ate  न  ही  इसमें  कोई  दो  रायें  कि  wa  जव  हम  बड़ी-बड़ी  जिम्मेदारियां  विज  ऊपर  ले

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 रहे  हैं  ौर  बड़े-बड़े  उद्योग  खद  चलाने  की  बात  सोच  रहें  हैं  तो  यह  भी  सोचें  कि  इनको  भली-भांति  चलाने

 के  लिये  किसी  area  इंडिया  सर्विस  की  स्थापना  करें  ।  इस  वास्ते  मैं  समझता  हूं  कि  इंडियन  एड्मिनिस्ट्रेटिव

 श्र  इंडियन  पुलिस  सर्विस  के  साथ-साथ  हमको  इंडियन  इकोनोमिक  सर्विस  या  इंडियन  सोशल

 सर्विस  की  भी  स्थापना  करनी  चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  इस  बारे  में  कोई  दो  मत  नहीं  हो  सकते  प्रौढ़  न  हैं  ।

 अब
 जब  इस  बात  को  मान  लिया  जाता  है  कि  यदि  इस  प्रकार  की  स्विस  की  प्रान्तों  में  झ्रावश्यकता  है  तो

 वहां  पर  कायम  की  जाये  सौर  यदि  केन्द्र  में  प्रावइ्यकता  है  तो  यहां  पर  कायम  की  जाये  तो  wea  उठता  है

 कि  इस  सर्विस  में  भरती  के  लिये  क्या  किसी  दूसरे  कमिशन
 की

 आवश्यकता  है  या  नहीं  ।  मैं  समझता  हूं

 कि  हमारे  मित्र  श्री  द्विवेदी  जी  नें  जब  अपना  प्रस्ताव  पेश  किया  था  तो  उनके  मन  में  सबसे  पहले  बात  यह

 थी  कि  जब  सरकार  नये  संस्थानों  की  स्थापना  करती  जा  रही  है  तो  उसके  लिये  कोई  पाल  इंडिया  सर्विस

 भी
 होनी  चाहिये  |  मैंने  इस  बारे  में  एक  vert  भी  पूछा  था  कौर  जहां  तक

 मेरा  खयाल  है  सरकार  इस

 बात  पर  बहुत  गम्भीरतापूर्वक  विचार  कर  रही  है  कि  इंडियन  एड्मिनस्ट्रेटिव  सर्विस  कौर  इंडियन

 पुलिस  सचिव  के  ढंग  पर  कोई  शर  भी  सर्विस  कायम  की  जाये  जो  कि  उन  जिम्मेदारियों  को  भली-भांति

 निभा  सके  जो  कि  सरकार  के  ऊपर  पड़ती  जा  रही  हैं  ।  नये-नये  उद्योग  धंधे  सरकार  द्वारा  चलाये  जाने  के

 कारण  इस  प्रकार  की  सर्विस  की  झ्रावश्यकता  और भी  बढ़  जाती  है  जब  यह  हम  देखते  हैं  कि  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  के  इन्दर  हम  सार्वजनिक  क्षेत्र  निजी  क्षेत्र  के  और  भी  बहुत  अ्रधिक  विस्तार
 ने

 जा  रहें  और  सरकार  द्वारा  चलाये  जाने  वाले  उद्योगों  में  एक  खास  प्रकार  के  कर्मचारियों

 कार्यकर्ताग्रों  की  होगी  |

 इसी  चीज़  को  देखते  हुए  मैने  पिछले  प्रतिवेदन  में  एक  संशोधन  पेश  किया  था  जिस  को  मैं  पढ़  कर

 सुनाना  चाहता  हूं  कौर  जिसमें  मैंने  यह  सुझाव  दिया
 था  कि

 इस  मामले  पर  गहराई  से  विचार  करने  के

 लिये  एक  कमेटी  नियुक्त  कर  दी

 जाये
 ।

 मेरा  संशोधन इस  प्रकार  है  :
 कि

 मूल  संकल्प  के  स्थान  में  निम्न  संकल्प  रखा  जाय
 :

 इस  सभा  की  यह  राय  है  कि  सरकार  के  औद्योगिक  उपक्रमों  के  लिये  सुयोग्य  व्यक्ति  भरती

 करने के  लिये  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  तरह  का  एक  अलग  tate  सेवा  आयोग

 बनाने  की
 वांछनीयता

 कौर  सम्भाव्यता  पर  विचार  करने  के  लिए  फौरन  एक

 समिति  बनाई  जाय  जो  भ्रमित  भारतीय  आर्थिक  सेवा  के  निर्माण  के  पथ  पर  भी  विचार  करे  0.0

 मैं  समझता  हं
 कि

 श्रगर  हमारे  मित्र  श्री  द्विवेदी  इस  प्रस्ताव  को  मान  जहां  तक  मेरा  ख्याल

 सरकार  को  भी  इस  बात  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  कि  इस  विषय  में  जांच  करने  के  लिये  एक

 कमेटी  बिठाई  साथ  |  वह  कमेटी  हर  तरह  के  लोगों  की  राय
 ले  कर

 कौर  इस  प्रश्न  के
 हर

 एक  पहलू
 पर

 विचार  करके  इस  बात  का  निर्णय  करे  कि  इस  समय  जिस  प्रकार  की  पाल-इंडिया  सर्विसिज़  विद्यमान

 उनके  झ्राधार  पर  दूसरी  सर्विसिज़  कायम  की  जायें  या  नहीं  कौर  नगर  कायम  की  तो  उनकी

 रिक्रूटमेंट  के  लिये  कोई  दूसरा  पब्लिक  स्विस
 कमीशन  बनाया

 जाय  या  नहीं  ।  उस  कमेटी  द्वारा  प्रस्तुत

 किये  गये  फैक्ट्स  एंड  feast  को  देखने  के  बाद  ही  हम  इस  विषय  पर  इस  सभा  की  तरफ़  से  अपनी  राय

 ज़ाहिर  कर  सकेंगे  ।
 इस  प्रस्ताव के  बारे  में  मैंने  एक  पायंट  श्राफ

 गावर
 रेज़  किया  था  कौर  मुझे  झब  भी

 शक  है  हाउस  को  इस  विषय  में  विचार  करने  का  अधिकार है  वर्तमान  अवस्था  में

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  या  नहीं  ।  मैं  समझता  हुं  कि  संविधान  की  वर्तमान  धाराओं

 में  एक  ही  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  का  ज़िक्र  किया  गया  है  ate  हम  कोई  दूसरा  पब्लिक  सर्विस  कमीशन

 तब  तक  नहीं  बना  सकते  हैं  जब  तक  कि  हम  संविधान  में  संशोधन  न  करें  |  जैसा  कि  at  माननीय सदस्य
 डा०  लंकासुन्दरम द्च्भ  ने  भी  कहा  एस्टीमेट्स  कमेटी  का  भी  यही  विचार  है  कि  इन  संस्थाओं  को  चलाने 2

 के  लिये  पाल-इंडिया  सिरीज़
 की

 स्थापना  हो
 ।

 एसटी मेट्स  कमेटी  ने  यह  नहीं  कहा
 कि

 कोई  यूनियन

 इंडस्ट्रियल पब्लिक  सर्विस  कमीशन  बनाया  जाय  |  उसने  तो  यह  कहा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  क  ग्रीन
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 जो  इंडस्टियल  श्रंडरटेकिग्ज  उनको  चलानेके  लिये  कर्मचारियों  के  एक  खास  कैडर  एक  खास  सर्विस

 —Fy}  स्थापना  की  जाय  ।  सरकार  कमेटी  की  उस  सिफ़ारिश  को  मानती  है  कौर  उसके  बारे  में  सोच

 रही
 है

 मैं  सभा  का  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  हुं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  श्री  द्विवेदी  के  प्रस्ताव
 को

 जगह

 पर  मेरा  संशोधन  पास  कर  दिया  जाय  कौर  सरकार  एक  कमेटी  की  स्थापना करे  |  होम  मिनिस्टर  महोदय

 को  इसे  मान  लेना  चाहिये  ताकि  इस  सभा  की  विभिन्न  रायों  को  सामने  रखते  हुए  कोई  निर्णय  जल्द  सं  जल्द

 किया  जा  सके  कि  क्या  इस  तरह  की  इकोनोमिक  सर्विस  की  ज़रूरत  है  या  नहीं  श्र  गिर  तो  उसकी

 रिक्रूटमेंट के  लिये  क्या  तरीका  अपनाया  जाय--नया कोई  नया  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  बनाया  जाय  या

 इसी  सर्विस  कमीशन  से  काम  चलाया  जाय  |

 इत  दाब्दों  के  साथ  मैं  अपने  संशोधन  को  सभा  के  सामने  प्रस्तुत करता  हूं

 श्री  कठ  Fo  बसु  मैंने  श्री  द्विवेदी के  संकल्प  के  सम्बन्ध  में  एक  संशोधन

 रखा  है  जिसका  afar  यह  है  कि  प्रस्तावित  आयोग में  व्यावहारिक  विज्ञान  कौर  ata

 at  पर्याप्त  ज्ञान  रखने  वालें  व्यक्ति  होने  चाहियें  ।  सरकारी  aa  में  उद्योगों  के  विस्तार के

 साथ  जनता  इस  प्रकार  के  आयोग  की  आवश्यकता  नन भव च्छ  करने  लगी  है  ।

 संविधान में  हमने  लोक-कल्याण  राज्य  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया है  प्रौढ़  हमारी  ्  सरकार
 ने

 भी  समाजवादी  ढंग  का  समाज  बनाने  का  लक्ष्य  बना  रखा  है  ।  यह  तो  सब  मानते  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  का

 अ्रधिकाधिक  विस्तार  होना  चाहिये  ।  सरकारी  क्षेत्र  का  दिन  प्रतिदिन  विस्तार  हो  भी  रहा  है  ।  इसलिये

 इसके  प्रबन्ध  के  लिये  योग्य  व्यक्तियों  को  चुनने  के  लिये  एक  झ्रायोग  अ्रवश्य  होना  चाहिये  |

 पिछले छः-सात  वर्षों  में  हमें  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्य  संचालन  में  सुप्रबन्ध  ails
 की

 जांच

 करने के  लिये  समितियां  इरादी  नियत करनी  पड़ती  हैं  ।  कई  पास  पर  लोक-लेखा  समिति प्रौढ़  प्रावकलन

 समिति  ने  भी  धन  के  अपव्यय  की  चर्चा  की  है  ।  मैँ  समझता  हूं  कि  समस्त  दोष  इन  उपक्रमों  के  प्रशासनिक

 प्रमख  अधिकारी में  होता
 है  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हम  अरब  भी  भ्रंग्रेजों के  इस  सिद्धान्त को  मान  कर

 चल  रहे  हैं  कि  भाई  सी०  एस०  अधिकारी  सब  कामों  के  लिये  सर्वाधिक  योग्य  होता है  ।  प्रतिकार

 भाई  सी ०  एस०  MHA  चाहें  वे  कितने  भी  राष्ट्रीयवादी  ब्रिटिश  वातावरण  में  पले  होने  के  कारण

 केवल  फाइलों  का  निपटारा करना  ही  जानते  ह  परन्तु  हमें  तो  स्वयं  स्फीति  से  काम  करने  वाले

 अधिकारियों  की  आवश्यकता  जो
 देश  का  योग्य  निर्माण  करने  के  लिये  उत्सुक  हों  परन्तु इस  समय

 हमारे पास  ऐसे  भ्र धि कारियों  का  अभाव है  ।

 मैंने  सुन्दरी  sate  फैक्टरी  में  जा  कर  देखा  कि  रेलवे  के  एक  सेवा-निवृत  पदाधिकारी  को  वहां

 का  प्रबन्ध  निदेशक  बनाया  गया  है  ।  जब  हम  कारखाना  देखने  गये  तो  मेरे  एक  मित्र  ने  मझे  बताया  कि

 प्रबन्ध  निदेशक  कई  महीने  बाद  पहली  बार  फैक्टरी  में  गये  थे  |  उससे  पहले  वह  दफ्तर  से  घर  प्रौढ़  घर  से

 दफ्तर तक  ही  जाते  थे
 ।

 वह  कभी  भि श्क्टिर  में  नहीं  गये  थे
 ।

 इस  प्रकार  का  व्यवहार  करने  वाले  अधिकारी

 से  कोई  बड़ी  नहीं  की  जा  सकती  |  कुली  से  लेकर  बड़े  अधिकारी तक  की  यह  भावना  होनी  चाहिये

 कि
 वह  समाज  कल्याण  के  प्रकार  अपना  पूर्ण  योग  दे

 ।
 कहा  जाता  है

 कि
 मजदूर  काम  नहीं  करते  |  परन्तु

 हम  इसको  मनोवैज्ञानिक एवं  मानवीय  दृष्टिकोण में  भूल  जाते  जब  बड़ा  अफसर  काम  नहीं

 करता
 तो  मजदूर  भी  बिगड़ने  को  सोचता  है--इसमें  कोई  स्वाभाविक  बात  नहीं  है  ।  हो  सकता है

 कि  fared
 कारखाने  के  यह  प्रबन्ध  निदेशक  फाइलें  निपटाने  में  पूर्ण  रूपेण  सक्षम  परन्तु  वह  कारखाने

 में  काम  करने  वालें
 कार्यकर्ताओं

 को
 प्रेरणा

 तथा  प्रोत्साहन  नहीं  दे  सकते  ।  होना  यह  चाहिये  कि  निम्न

 स्तर  के  कर्मचारी
 भी

 यह  अनुभव  करें
 कि

 वें  सभी  कर्मचारी  इस  निगम  में  बराबर  के  पक्षकार  हैं
 ।

 परन्तु

 उन्हें उन्हें  रहने
 के  लिये  कोई  मकान

 नहीं  दि दिये
 जा  रहें  हैं  जब

 कि
 पदाधिकारियों  को

 शीतोष्ण  frat faa  मकान

 fe  अंग्रेजी  में
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 प्रदान  किये  गये  ।  इस  प्रकार  से  वे  बेचारे  निर्धन  श्रमिक  क्या  अनुभव  करते  हैं  ?
 वे  यही  अनुभव  कर

 a

 रहे  हैं  कि  वे  ore  भी  उसी  प्रकार  से  ही  रह  हे  हैं  जैसे  यूरोपीय  स्वामियों  के  अधीन  रहा  करते  थे  ।

 क्योंकि  राज  के  पदाधिकारी  उनके  हितों  की  कौर  कोई  ध्यान  नही ंदेते  ।

 at  तो  एक  मनोवैज्ञानिक  दृष्टिकोण की  शभ्रावश्यकता  है  ।  वास्तविक कठिनाई  यही  है  कि

 ये  सभी  पदाधिकारी  भ्र पनी  त्रुटियों  को  न्यायोचित  ठहराने  का  प्रयत्न  करते  हैं  क्योंकि  वे  उसी  प्रकार  के

 वातावरण  में  पते  हुए  हैं  ।  परन्तु  तो  हमें  एक  मानवीय  दृष्टिकोण  को  अपनाने  की  आवश्यकता  है  ।

 नीचे  से  लेकर  ऊपर  तक  सभी  कर्मचारी  भ्रपने  आपको  राष्ट्र के  निर्माता  परन्तु  ऐसा  तभी  होगा

 जब
 कि

 उन  कर्मचारियों  के  हितों  का  ध्यान  रखा  जायेगा
 ।

 कांडला  पत्तन  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  एक  रेलवे  पदाधिकारी  को  नियुक्त  किया  गया  मैं  नहीं

 कह  सकता  कि  उसे  कोई  विशेष  प्रार्थी  धक  अथवा  प्रबन्ध  सम्बन्धी  ्  है  अथव  नहीं  |  शर  फिर  यदि

 एसे  महत्वपूर्ण  स्थानों पर  कोई  योग्य  व्यक्ति  नियुक्त  किया भी  जाता है  तो  उसे  शीघ्र ही  कहीं  कौर

 स्थानान्तरित कर  दिया  जाता  है  |  इस  प्रकार  से  वह  बेचारा  न  एक  शोर  का  प्रचभर भ्छ्  ग्रहण  कर  सकता

 है  श्र  न  दूसरी  a  का  ।

 किसी  भी  उद्योग  को  प्रारम्भ  करने  में  हमें  एक  भिन्न  प्रकार  के  उपक्रम तथा  कल्पना  की

 भ्रावश्यकता  होती  है  जिनका  कि  सरकारी  पदाधिकारियों  में  अभाव  होता  है  ।  मैं  ग्रनभव करता ह करता  हूं

 कि
 सरकार  को  इन  राष्ट्रीयकृत  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  की  जाने  वाली  नियुक्तियों  पर  पुरा  पूरा  नियंत्रण

 रखने  के  प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 पिछली  वार  मैं  जहाज  बनाने  वाले  कारखाने  में  गया  था  ।  हमें  यह  बताया  गया  कि  वहां  पर

 इंजीनियरों की  कमी  परन्तु  ऐसे  भ्रनेकों  बेकार  इंजीनियर  हैं  जिन्हें  इंजी  निर्धारित  के  सिद्धान्तों  का  पुरा

 ज्ञान  है  कौर उन्हें  थोड़ा-सा  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  दे  कर  काम  पर  लगाया जा  सकता  है  ।  परन्तु हम

 उन्हें  नियुक्त  न  करके  विदेशों  से  विशेषज्ञ  बुलाते  रहते  हैं  ।  पांच  या  बाद  ये  विदेशी  विशेषज्ञ  अयोग्य

 साबित  होते  हैं  |  इस  प्रकार  सरकार  को  इन  विशेषज्ञों की  योग्यता  के  सम्बन्ध  में  गलत  सलाह  दी  जा

 रही  है  कौर  राष्ट्रीय  धन  का  Begg  किया  जा  रहा  है  |

 भारतीय उद्योग  प्रदर्शनी  को  देख कर  हमने  यह  aaa किया  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  ने  अत्यधिक

 उन्नति  की  है  कौर  सरकारी  क्षेत्र  ने  गत  सात  वर्षों में  जहां  कहीं  भी  प्रयत्न  किया  उसे  असफलता के

 ही  दर्शन हुए  हैं  ।  जब  जब  कि  हम  राष्ट्रीय  अ्रथे-व्यवस्था अर्थात  बीमा  उद्योग  जैसे  महत्वपूर्ण उद्योगों

 का  खष्ट्रीयकरण  करने  जा  रहें  हैं  तो  हमें  AST  पावं  होना  पड़ेगा  |  हमें  इस  में  उन्हीं  पुराने  व्यक्तियों

 को  नियुक्त  नहीं  करनी  चाहिये  जिनके  विरुद्ध कोई  आरोप  अपितु इस  कार्य  के  लिये  नये  योग्य  व्यक्तियों

 को  लाना  चाहिये  ।

 एक  तो  हम  यह  कहते  हैं  कि  देश  में  इंजीनियरों  की  कमी  है  कौर  दूसरी  कौर  उन्हें  काम  से

 निकाला  जा  रहा  है  ।  उस  दिन  दामोदर  घाटी  निगम  से  ११,०००  व्यक्तियों  को  निकाला  जा  रहा  था  ।

 तो  इसका  इंजीनियरों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 वे  यही  सोचेंगे कि  वे  जितनी  अच्छी  प्रकार  से  काम

 करेंगे  वे  उतने  ही  शीघ्र  काम  से  निकाल  दिये  जायेंगे  |  इसलिये  वे  अपना  कार्य  सुचारू  रूप  से  नहीं  करेंगे  |

 हमारे  प्रधान  मंत्री  पुकार-पुकार  कर  कहते  हैं  कि  हमें  देश  के  लिये  ठोस  कार्य  करने  वाले  परिश्रमी  व्यक्तियों

 की  आवश्यकता  है
 ।

 परन्तु  इसके  लिये  एक  मनोवैज्ञानिक  वातावरण  की  आवश्यकता  उन

 व्यक्तियों  को  यह  श्रीनिवासन  दिया  जाना  चाहिये  कि  उनका  भविष्य  पूर्णरूपेण  सुरक्षित  है  ।  मैं  बलपूर्वक

 यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि  इस  संकल्प  की  भावना  को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  कौर  एक  ऐसा  संगठन  स्थापित

 किया
 (Da  जामे

 जो  कि

 अधिकाधिक  बढ़ते  हुए  सरकारी  कषऋ

 म

 दे  सके

 ।

 मुझे  लाक्षा  हैं  कि  सभा

 इस

 कि
 संकल्प  को

 भावना  को  स्वीकार  कर  लेगी  ।

 wa  में
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 fat  एल०  एन०  मिश्र  व  मैं  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी के  इस  कथन  से

 पूर्ण  रूपेण  सहमत  हूं  कि  औद्योगिक  तथा  सेवा  के  लिये  एक  संवर्ग  की  झ्रावस्यकता  है  ।  मैं  इसके

 लिये एक  पृथक  लोक  सेवा  आयोग  की  स्थापना  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  परन्तु  मैं  इस  संवर्ग की  स्थापना  का

 समर्थन  करता  हूं  ।

 देश  की  सभी  सेवाओं  ने  पर्याप्त  सीमा  तक  देश  का  भला  किया  है  परन्तु  उन्होंने  झपने  आ्रापको

 एक  समाजवादी  ढंग  के  समाज  के  अनुरूप  नहीं  ढाला  है  ।

 हम  ard  देश  का  उत्थान  करने  के  लिये  कई  योजनायें  बना  रहें  इनके  कारण  सरकार  के

 उत्तरदायित्व  दिन  प्रतिदिन  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  सारे  के  सारे  महत्वपूर्ण  कार्य  उन्हीं

 लोगों  को  सौंपे  हुए  हैं  जो  ब्रिटिश  शासन  काल  में  थे  ।

 मैं  यह  मानता  हूं
 कि

 इन  में  नियुक्त  किये  गये  व्यक्ति  बड़े  चरित्रवान  हैं
 ।

 परन्तु  इसका  भ्रमण  यह  तो

 कदापि  नहीं  है  कि  चरित्रवान  व्यक्ति wat  प्राय  की  हर  प्रकार  की  सेवा  कार्य  के  तुरुप  सफल

 सिद्ध  कर  सकते हैं  ।  मैं  यह  wae  करता  हुं  कि  औद्योगिक  तथा  झ्राधिक सेवा  के  लिये एक

 पृथक  संवर्ग  की  आवश्यकता है

 हमने  प्रभी  कल  में  समवाय  विधि  बनायी  है  बीमा  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  जा

 रहे  हैं  ।  इसके  अलावा  हम  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रन्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  में  ननि  उद्योग  प्रारम्भ

 कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  इन  उपक्रमों  के  प्रतिवेदन  देखकर  मुझे  निराशा  हुई  है  ।  ये  उपक्रम  सफ़लता  पुर्वक

 उन्नति नहीं  कर  रहे  हैं  ।  मैं  अनुभव करता  हूं  कि  इसकी  व्यवस्था  में  कुछ  परिवर्तन  करना  पड़ेगा
 |

 इनमें  नियुक्त  किये  गये  पदाधिकारियों  को  कोई  विशेष  अधिकार  प्राप्त  नहीं  हैं  ।  अतः
 वे

 अपनी

 शर  से  कोई  नयी  योजना  नहीं  चला  सकते  |  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  एक  नया  संवर्ग  स्थापित  किया

 जाये  उसके  पदाधिकारियों  को  पर्याप्त  अधिकार  दिये  जायें  ।  ऐसा  करने  से  मच्छर  परिणाम  निकल

 सकतें हैं  ।

 ब्रिटेन  में  जब  श्रम  दल  की  सरकार  ने  सरकारी  उपक्रम  प्रारम्भ  किये  तो  उसने  उन्हें  अन्य  सरकारी

 विभागीय  कार्यों  के  समान  नहीं  चालाया  क्योंकि  ऐसा  करने  से  उन  कार्यों  में  रूढ़िवाद  कौर  सीमाबद्धता

 ता  जाने  का  भय  होता  है  ।  इसीलिये वहां  पर  इनके  प्रबन्धों  के  लिये  निगमों  की  स्थापना की  गयी

 मैं  यह  कहता  हूं  कि  हमें  यहां  पर  भी  प्रत्येक  उपक्रम  के  लिये  निगम  स्थापित  करने  चाहियें  ।

 मैं  यह  अ्रनुभव  करता  हूं  कि  हमारे  पदाधिकारियों  में  इतनी  क्षमता  नहीं  है  कि  वे  लोगों  में  इतनी

 प्रेरणा  फूंक  सकें  कि  लोग  देश  की  राष्ट्रीय  योजनाओं  को  सुचारू  रूप  से  कार्यान्वित  कर  सकें  |  ऐसे

 व्यक्तियो ंके  एक  संवर्ग की  आवश्यकता है  जो  इन  राष्ट्रीय  योजनाओं  कार्यान्वित  कराने के  लिये

 उत्तरदायी हों  ।  वे  अवसर  के  भ्रनुसार जनता  से  पूर्ण  सहयोग  प्राप्त  करके  सभी  प्रकार की  राष्ट्रीय

 योजनाओं  सफल  बनाने  का  प्रयत्न  करें

 वे  दिन  व्यतीत  हो  चुके  हैं  जब  कि  पदाधिकारियों  का  सम्बन्ध  केवल  विधि  तथा  व्यवस्था  बनाये

 रखने  से  था  |  तो  हम  एक  समाजवादी  ढंग  के  राज्य  की  स्थापना करने  जा  रहे  उन्हें  इस  प्रकार

 के  राज्य  की  स्थापना  के  Bley  पहलू  का  भी  पूर्ण  ज्ञान  होना  चाहिये  |  इसीलिये  मैं  यह  भ्रनुभव  करता

 हूं  कि  इस  कार्य  के  लिये  एक  पृथक  संवर्ग  की  स्थापना  की  मांग  न्यायोचित  है  ।

 देश  की  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  जिन  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  गया  है  उन्हें

 इस  कार्य  के  भ्रनुरूप  कोई  प्रशिक्षण  भी  दिया  जाना  चाहिये  ।  इनके  लिये  परीक्षायें  निर्धारित  की  जायें

 शर उन  परिक्षेत्रों  के  पाठ्यक्रम  में
 आधुनिक  अर्थ-नीति  को

 एक  प्रमुख  स्थान
 दिया

 जाये

 मूल  sat  में
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 अतः
 में  अनुभव  करता  हूं  कि  सरकार  को  इस  alae  संवर्ग  को  शीघ्रातिशीघ्र  स्थापित

 करने

 के  सम्बन्ध  में  कोई  ७५  अथवा  समिति  स्थापित  करनी  चाहिये  ।

 सुरेश  चन्द्र  :  मैं  भी  एम०  एल०  द्विवेदी  द्वारा  प्रस्तावित  संकल्प  का  समर्थन

 करता हूं
 ।

 में  समझता हुं
 कि

 इस  सम्बन्ध में  सारी  सभा  का  एक  ही  मत  है  सभी  सदस्य  इसका  समान

 करते हैं  ।

 राज  जब  कि  हम  महान  उपक्रम  प्रारम्भ  कर  रहे  इस  प्रकार  के  औद्योगिक  सेवा  की

 अत्यधिक  आवश्यकता  है  ।  संकल्प  से  कई  नये  we  उत्पन्न  हुए हैं  भ्र ौर हमें  उन  पर  विचार

 करना  है  |

 श्री
 के०

 कण
 बसु  ने  यह  बिल्कुल  सत्य  कहा  है  कि  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  वृद्धि  को  महत्व

 देना  ही  पर्याप्त नहीं

 प्रतीक  महत्वपूर्ण बात  तो  यह  है  कि  लोगों  के  मनों  में  सेवा  की  भावना  उत्पन्न  की  जाये--ऐसी

 भावना  जो  कि  लोगों  को  प्रेरणा  दे  सके  ।  लोगों  के  हृदयों  में  देश  के  राष्ट्रीय  उद्योगों  के  निर्माण  में  विशवास

 हो
 ।

 परन्तु  दुःख  की  बात  है  कि  इन  उद्योगों  का  प्रबन्ध  ऐसे  व्यक्तियों  को  सौंप  दिया  जाता  है  जो  कि  उन
 क

 सम्बन्ध  में  कोई  भी  जानकारी  योग्यता  नहीं  रखते  ।  भ्रौर  इस  प्रकार  से  देश  का  धन  व्यर्थ  में  ही

 ही  व्यय  किया  जा  रहा  है  ।  दामोदर  घाटी  निगम  में  योग्य  कार्यकर्ताओं के  न  होने  के  कारण  व्यर्थ  में

 इतना  धन  नष्ट  किया  जा  रहा  है  ।  वास्तव  में  यह  बड़े  ही  दु:ख  की  बात  है  कि  जिन  व्यक्तियों  को  हम  इन
 ह»  a. aN ON

 उद्योगों
 के

 प्रबन्ध  का  कार्य  सौंपते  हैं  वे  ही  इन  दुराचारों  में  संलग्न  वे  उन  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भी
 जानते  नहीं  ।  वे  विदेशों में  जा  कर  भारत  का  नाम  बदनाम  करते  हैं  |  में  जमंनी में  गया  वहां

 पर  लोगों  ने  मुझे  यह  बात  बताई  |  तो  इस  प्रकार  से  चारों  भ्र व्यवस्था  फैली  हुई  है  ।  इसीलिये इन

 उद्योगों  के  प्रबन्ध  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  एक  निगम  की  स्थापना  की
 अत्यन्त  आवश्यकता है  ।  ब्रिटेन

 म॑  भी  प्रौद्योगिक  निगम  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  हमें  उनका  भ्रन्धानकरण  करना  परन्तु  उद्योगों

 पर  जनता  श्रथवा  संसद  का  नियंत्रण  अवश्य  होना  चाहिये  ।  फ्रांस  में  भी  उद्योगों  पर  पर्याप्त  नियंत्रण  है  ।

 हमें  भी  उद्योगों  पर  पूरा  नियंत्रण  रखना  चाहिये  |

 एक  शभ्रौद्योगिक  सेवा  झ्रायोग  की  स्थापना  की  श्रावव्यकता  इसलिये  है  कि  वे  लोग  जो  इस  समय  देश

 के  उद्योगों  का  प्रबन्ध  चला  रहे  हैं  वे  देश  का  सर्वनाश कर  रहे  हैं  ।  चारों  जोर  भ्र व्यवस्था छाई  हुई  है

 एक  प्रौद्योगिक  झ्रायोग  की  स्थापना  की  आवश्यकता  है  जो  उन  व्यक्तियों को  भरती  करे  रि

 प्रविधिक  ज्ञान  हो  जो  विशेषज्ञ  हों  ।

 श्री  मुह दी उद्दीन  मैं  इस  संकल्प  का  विरोध  करता  हूं  ।  मुझसे  पहले  भाषण

 देने  वाले  सदस्यों  की  बातें  मैंने  ध्यान  से  सुनी  परन्तु  मैं  उनसे  प्रभावित  हूं  ।

 निःसन्देह  हमारी  wet  नीति  दिन  प्रतिदिन  लगन  ग

 ही

 ग

 व क्षेत्र  में  कई  उद्योग  प्रारम्भ  किये  जा  रहे  हैं  शर  ये  उद्योग  ज्  दिन  प्रतिदिन  बढ़ते  ही  जायेंगे

 हमने  जहाज़  निर्माण  उद्योग  sect  कराना  safe  कई  उद्योग  sera  किये  हैं  र  वे  सभी

 बड़े  संतोषजनक  रूप  में  चल  रहे  परन्तु  हम  अभी  तक  कोई  ऐसी  पद्धति  नहीं  खोज  पायें  हैं  जिससे

 उसम  काम  करने  वालें  कर्मचारियों को  भरती  किया जा  सके  ।  इसके  सम्बन्ध में  कोई  उपाय  सोचा

 जाय
 ।

 परन्तु  इस  संकल्प  में  जो  उपाय  बताया  गया  है  उससे  समस्या  कदापि  हल  न  होगी  ।

 अभी
 अनेक  वर्षों

 तक
 इन  उद्योगों  के  चलाने  के  लिये  प्रबन्धकों  का  चुनाव  वर्तमान  कर्मचारियों

 में  से
 ही

 जाना  होगा
 ।  यह  समस्या चर्चा  के  लिये  रखे  गये  प्रस्ताव से  हल  नहीं  होगी

 इधर-उधर  की

 मूल  tat  में
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 बातें  ला  कर  समस्या  को  उलझाने  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  मुख्य  समस्या  यह  है  कि  इन  उद्योगों  के  चलाने

 के  लिये  निचली  श्रेणी  के  टेक्नीकल  कर्मचारी  किस  प्रकार  भर्ती  किये  जाय  ।  यह  समस्या  झ्रायोग  नियुक्त

 करने  से  हल  नहीं  होंगी  ।

 मैंने  विभिन्न  स्थानों  में  सरकार  द्वारा  चालित  विभिन्न  उद्योगों  का  निरीक्षण  किया  है  ।  प्रभी  तक

 कर्मचारियों  का  चुनाव  किसी  निश्चित  सिद्धान्त  के  आधार  पर  नहीं  किया  फिर  भी  मै  कह  सकता

 हूं  कि
 जो  नई  उम्र  के  व्यक्ति  अभी  कार्य  कर  रहे  हैं  वे  योग्य  हैं  ।  अभी  उनके  कार्य  की  शायरात  ही  हुई

 aa  है
 कालान्तर

 में  वे  उन्नति  करके  जिम्मेदारी  के  पदों  पर  पहुंच  सकेंगे  ।

 प्रस्तावित  प्रौद्योगिक  सेवा  आयोग  की  नियुक्ति  से  प्रयोजन  पूर्ण  नहीं  हो  सकेगा  |  लोक  ब्र  अ्रायोगों

 की  एक  पृष्ठभूमि  उनका  अरपना  इतिहास
 है  ।  उनका  दृष्टिकोण  कठोर  होता  है  जिसके  अनुसार  वे

 उम्मीदवारों  को  चुनते  हैं  |  दृष्टिकोण  को  यह  कठोरता  सरकारी  सेवा  के  उम्मीदवारों  के  चुनाव  के

 लिये  भले  ही  ठीक  परन्तु  wale  शौर  वाणिज्यिक  सेवाओं  के  उम्मीदवारों  के  चुनाव  के  लिये

 भ्रनुपयुवत  है  ।  इस  पहलू  की  पु्व॑वकताशों  ने  अपेक्षा  की  है  ।  इसलिये  मैँ  लोक-सभा  को  यह  सुझाव

 दूंगा  कि  वह  इस  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पर  विचार  करे  तथा  हमें  सरकार  से  एसे  आयोग  की  नियुक्ति  की

 सिफारिश  नहीं  करनी  चाहिये  ।  फिर  हमें  यह  सोचना  चाहिये  कि  उद्योगों  लिये  नवयुवकों  को

 भर्ती  करने  का  सर्वोत्तम तरी  का  कौन-सा  है  ।  इस  समस्या  को  हमें  अवद्य  हल  करना  होगा  ।  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  सरकारी  प्रतिनिधि  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  वैसा  स्थिति  स्पष्ट  करेंगे  |  श्रौद्योगिक  सेवा  अ्रायोग

 की  नियुक्ति  से  प्रयोजन  पूर्ण  नहीं  होगा  |

 जयपुर  (  मादक )  कभी  जिन  माननीय  सदस्य  ने  भाषण  समाप्त  किया  है  वे  यहां

 से  पुत्र  सरकारी  पदाधिकारी  रहे  हैं  इसलिये  उन्होंने  प्रस्तुत  विषय  पर  एक  पदाधिकारी  की  तरह  ही  विचार

 किया  है  |  उन्होंने  कहा  है  कि  वर्तमान  सेवा  आयोग  उद्योगों  के  लिये  व्यक्तियों  का  चुनाव  करने  के  लिये

 अ्रनुपयुक्त  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  किया  क्या  जाय  इसका  उत्तर  उन्होंने  श्री  दातार  पर  छोड़  दिया  है  ।  में

 कहूंगा  कि  हमें  ऐसे  व्यक्ति  लेने  चाहिये  जो  हमारी  सदस्यों  को  जानते  हों  ।

 मैं  आपको  कुछ  उदाहरण  दूंगा  ।  सरकारी  गृह-निर्माण  फैक्टरी  हाउसिंग  फैक्टरी )

 श्र  केन्द्रीय  ट्रैक्टर  संगठन  के  मामलों  को  ले  लीजिये  |  दोनों  ही  कार्य  बड़े  जोरशोर  से  प्रारम्भ  हुए  किन्तु

 अ्रसफल  रहे  |  फिर  हिन्दुस्तान  विमान  निर्माण  कारखाना  एयरक्राफ्ट  को  ले  लीजिये

 जिसकी  बड़ी  सुन्दर  योजना  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।  यदि  मेरी  सूचना  ठीक  है  तो  हिन्दुस्तान  विमान  फैक्टरी

 का  प्रविधिक  निर्देशक  एक  भूतपूर्व  औजारों  की  मरम्मत  करने  वाला  है  |  फिर  मशीन  फैक्टरी  को

 लीजिये  जिसकी  श्री  मुद् दी उद्दीन  ने  बड़ी  प्रशंसा  की  ।  मैं  समझता  हूं  यदि  उचित  तरीके  से  कार्य  किया  गया

 होता  तो  वह  कहीं  ज्यादा  भ्रच्छी  बन  सकती  थी
 ।

 मैंने  देखा  है  कि  चीन  में  ऐसी  फैक्टरियां  पुरी  तेजी  से  कार्य

 कर  रही  यद्यपि  जिन  परिस्थितियों  में  वे  कार्य  कर  रहीं  हैं  वे  यहां  की  अपेक्षा  बहुत  खराब  हैं  ।  इतना

 ही  पर्याप्त  नहीं  है  कि  ऊपर  के  व्यक्ति  सच्चें  अधिक  भ्रावश्यकता  इस  बात  की  है  कि  कार्य  उचित  ढंग

 से  किया जाय

 जहां  तक  ठेकों  का  सम्बन्ध  न  मैं  कहूंगा  कि  वे  उपयुक्त  व्यवितयों  को  दिये  जाने  चाहिये  ।  जो  देश

 जिस  कार्य  में  art  बढ़ा  हो  उस  देश  से  उसी  कार्य  के  लिये  बातचीत  करनी  चाहिये  |  इसके  अतिरिक्त

 यह  भी  आवश्यक  है  कि  जिस  व्यक्ति  को  कोई  काम  सौंपा  जाय  उसको  उस  कार्य  की  पूर्ण  जिम्मेदारी  सौंपनी

 चाहिये  ait  यदि  ag  ठीक  तरह  कार्य  न  कर  सके  ह  aa  ।  मैं  एक  उदाहरण को  दण्ड दि  जाना
 दूंगा  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 एक  व्यक्ति  जिसके  कार्य  की  लोक-लेखा  समिति  ने  निन्दा  की  तरक्की  दे  कर  रुकेगा  के

 संयंत्र  का  प्रभारी  बना
 दिया  गया  है

 ।  यदि  ऐसा  किया  जायगा  तो  हमारा  धन  सुरक्षित  नहीं  रहेगा  ।

 मैं  किसी  व्यक्ति  की  नेकनियत  पर  संदेह  नहीं  कर  रहा  परन्तु  में  यह  कहूंगा  कि  ars  कार्यों  के

 परिणाम  खराब  रहे  हैं  ।

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  मैं  वाद-विवाद के  दौरान  में  उठाये  गये  कुछ  का  स्पष्ट  करण  करने  के  लिये

 हस्तक्षेप  करने  की  ग्र नुम ति  चाहता हूं
 ।  जहां  तक  प्रस्तुत  संकल्प  का  सम्बन्ध  मैं  समझता  हूं  कि  प्रस्तावक

 का  उद्देश्य  यह  है  कि  राज्य  द्वारा  चालित  उद्योगों  के  लिये  प्रबन्धकीय  एवं  प्रविधिक  दोनों  प्रकार  के

 चारियों  की  भर्ती  करने  के  लिये  कोई  ऐसा  तरीका  होना  चाहिये  जिससे  समुचित  योग्यता  के  व्यक्ति

 चुने  जा  सकें  |  उनका  चुनाव  करने  के  लिये  कया  प्रक्रिया  यह  wert  विषय  है  ।  मुख्य  बात  तो  इतनी  ही

 है  कि  उस  उद्देश्य  की  पूर्ति  हो  जाय  ।  मैं  निश्चित  तो  नहीं  कह  सकता  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रस्तावित

 प्रौद्योगिक  सेवा  झ्रायोग  की  स्थापना  उस  समस्या  का  उत्तर  परन्तु  जहां  तक  उद्देश्य  का  सम्बन्ध

 उसके  सम्बन्ध  में  कोई  मतभेद  नहीं  हो  सकता  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  भी  उतनी  ही  उत्सुकता  है

 जितनी  कि  माननीय  सदस्यों  को  है  सरकार  भी  चाहती  है  कि  उद्योगों  के  चलाने  के  लिये  योग्य  प्रबन्धक

 एवं प्र विधिक  कर्मचारी  हों  ।  परन्तु  मैं  कहूंगा  कि  इन  उद्योगों  की  आलोचना  करते  समय  हमें  अपनी

 सामानों को  नहीं  भूल  जाना  चाहिये  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  नये-नये  उद्योग  बढ़  रहे  हैं  जिनका  अस्तित्व

 सरकारी क्षेत्र  में  भी  नहीं  था  ।  दामोदर  घाटी  निगम को  जो  कार्य  दिये  गये  उनके  सम्बन्ध में  इस  देशी  में

 पुर्वग्रनुभव  कुछ  भी  नहीं  था  |  हम  इन  नये  उद्योगों  की  स्थापना करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ।

 मुझे  संदेह

 है  कि  सदस्य  कभी-कभी  सरकारी  उद्यमों  का  जैसा  श्रंघका  पूर्ण  चित्रण  करते  हैं  वह  वास्तविक  नहीं  होता  |

 मैं  समझता  हूं  कि  जिस  गति  से  हम  इन  उद्योगों  को  सुजाता  से  चला  रहे  हैं  उससे हमें  आशा  कौर  उत्साह

 मिलना  चाहिये  ।  जिन  परिस्थितियों  में  हमने  उन्हें  चलाया  है  उसका  हमें  गव  होना  चाहियें  न  कि  उसकी

 ग्रा लोच ना  करनी  चाहिये  |

 लंका सुन्दरम :  किसी  परियोजना  को  अन्तिम  रूप  देने  में  कितना  समय  लगेगा  ?  उसे

 अन्तिम  रूप  देने  के  समय  के  दौरान  में  ही  ore  किसी  व्यक्ति को  प्रशिक्षण  क्यों  नहीं  दे  देते  ताकि

 उसको  उस  परियोजना  के  संचालन  के  लिये  नियुक्त  किया  जा  सके
 ।

 उसके  प्रबन्ध  के  लिये  किसी  संयुक्त

 सचिव  को  भेजना  ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  सती  चन्द्र
 :

 कभी-प्रभी  किसी  संयुक्त  सचिव  को  नियुक्त  कर  दिया  जाता  परन्तु  संयुक्त

 सचिव बनने  के  लिये  २०  वर्ष  के  अनुभव  की  आवश्यकता होती  है  ।  संयुक्त  सचिव
 को  प्रबन्धकीय  पद

 पर  ही  नियुक्त  किया  जाता  है  चाहे  वह  यहां  प्रबन्धक  मैनेजर  )  का  पद  हो  या  मुख्य  लेखाधिकारी

 का  या  फैक्टरी  के  संचालक  का  ।

 लंका सुन्दरम  :  मंत्री  जी  मेरी  बात  समझे  नहीं  |

 श्री  ate  चन्द्र
 :

 मुझे  अपनी  इच्छानुसार  बोलने
 की

 अनुमति  दी  जाय
 ।  fared

 के  सम्बन्ध में

 बहुत  सी  चीजें  कही  गई  हैं  ।  वह  एक  बड़ी  परियोजना  थी  कौर  देवा  में  अपनी  तरह  की  सर्वप्रथम  सुन्दरी

 फैक्टरी  के  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  चाहें  कुछ
 भी

 कहा  गया
 लोक-सभा  से  मैँ  कहूंगा  कि  वर्ष  Feuy  में

 सुन्दरी
 के  लिये  एमोनियम  सलफेट  के  उत्पादन का  जो  लक्ष्य रखा  गया

 उत्पादन
 उससे  अधिक

 सुन्दरी  के  उत्पादन  से  देश  में  बैरकों  का  मूल्य  कम  है  ।

 इसी  तरह  हिन्दुस्तान के  बिल्स  जो  हाल  ही  में  चालू  भ्रच्छा  कार्य  कर  रहा

 बायोटिक्स  फैक्टरी  का  उत्पादन  भी  उस  परिमाण  से  ग्रसित  रहा  है  जिसके  लिये  उसकी  स्थापना

 कुछ  महीने
 पूरव  की  गई

 थी
 ।

 मूल  अंग्रेजी
 म
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 मैं  माननीय  सदस्यों  से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  काय
 की

 तुलना  देश
 के

 किसी
 भी  गैर-सरकारी

 उद्योगपति  क  प्रबन्धाधीन  औद्योगिक  इकाइयों  के  कार्य  से  करें  ।  भारत  के  नई  रोशनी के  उद्योगपतियों

 में  एक  टाटा  का  घराना है  ।  लोहा  तौर  इस्पात  फैक्टरी  अथवा  जल-विद्या  PUMA H fated SAP के  अतिरिक्त  उनके

 देश  भर  में  अन्य  अनेक  उद्योग फैले  हुए  हैं  ।  मैं  उत्पादन  मंत्रालय  के  नियंत्रण  के  अन्तर्गत  ww
 उद्योगों

 की  तुलना  ठा दाग रों  के  उद्योगों  से  करने  को  तैयार  हूं  जिन्हें  वे  १०-१५  वर्षों  से  चला  रहे  हैं  ।  जो  उद्योग

 उन्होंने दस  वर्ष  पहले  प्रारम्भ  किये थे  हो  सकता  है  उनमें  से  कछ  को  छोड़कर वे  ठीक  कार्य न  कर  रहें

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  सदा  प्रबन्धकों  की  भ्र क्षमता  के  कारण  ही  कतिपय  उद्योगों  की  प्रगति  मन्द

 रहती है  ।  उसके  ग्न्य  कारण  भी  हो  सकते हैं  जैसे  प्राविधिक  कर्मचारियों का  न  कच्चा  माल

 उपलब्ध  न  प्राविधिक  जान  की  कमी  शादी  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  प्रबन्ध  में  त्रुटियां  हो  सकती  हैं  ।  मैँ  यह  नहीं  कहता  किं  हमारा  संगठन

 पूर्ण  रूप  से  भ्रच्छा  है  कौर  उसमें  सुधार  की  गुंजाइश  नहीं  हैं  ।  सुधार  करने  के  लिये  बहुत  गुंजाइश  हो  सकती

 वै  ।  प्राविधिक  तथा  प्रबन्धक  दोनों  ही  प्रकार  के  कर्मचारियों  की  किस्म  सुधारने  के  लिये  हर  कोशिका  की

 जानी  चाहिये  |  ऐसा  कैसे  किया  जा  सकता  यह  एक  भिन्न  cea  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  औद्योगिक  सेवा

 प्रयोग
 का  निर्माण  इस  समस्या  को  हल  कर  सकेगा  या  नहीं  ।  जब  हम  slate  कर्मचारियों

 की  भर्ती

 की
 दृष्टि  से  इस  समस्या  को  देखते  हैं  तो  हमें  अनेक  प्रकार  के  इंजीनियरों  प्रकार  अन्यान्य  उद्योगों  से  कुशल

 व्यक्तियों के  सम्बन्ध में  सोचना  होगा  |  इन  सब  में  कोई  भी  समानता  नहीं  है  ae  किसी  भी  तरह  से  प्रायः

 का  निर्माण  किया  जाय  वहं  प्रत्येक  बात  में  विशेषज्ञ  नहीं  हो  सकता
 |

 माननीय  सदस्य  :  सचिव  हर  क्षेत्र  में  विशेषज्ञ  हो  सकते  हैं
 ।

 श्री  सतीष  चन्द्र  :  सचिव  विशेषज्ञ
 नहीं  होते

 |
 माननीय  सदस्य  जानते  हैं

 कि  जो  व्यक्ति  उच्च

 प्राविधिक  पदों  पर  नियुक्त  किये  जाते  हैं  उनका  चनाव  किसी  न  किसी  अवस्था  में  किसी  चुनाव

 मिति  या  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  किया  जाता  है  |

 किसी  भी  शभ्रौद्योगिक  संस्थान  में  वरिष्ट  प्रबन्धकीय  पदों  की  संख्या  प्राविधिक  पदों  की  संख्या  से

 प्रतीक  होती  है  ।  एक  बड़े  उद्योग  के  लिये  एक  जनरल  एक  बिक्री  प्रबन्धक

 इरादी  की  आवश्यकता  हो  सकती  है  ।  प्रविधिक  पक्ष  की  देखभाल  करनें  के  लिये  एक  मुख्य  इंजीनियर  होता

 है
 ।

 में  केवल  चोटी  के  पदों  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  इसलिये  यदि  हम  झ्रावश्यकताश्रों  का  हिसाब  लगायें
 तो

 हम  इंस  निष्कर्ष  पर  पहुंचते  हैं  कि  उच्च  प्रबन्धक  पद  संख्या  में  प्रविधिक  पदों  से  अधिक  हैं  ।  गैर-तरकारी

 क्षेत्र  में  भी  ऐसा  ही  है  ।  यदि  वित्त  या  लेखा  में  are  प्राप्त  व्यक्ति  प्रशासकीय  पदों  पर  नियुक्त

 किये  जाते  हैं  तो  इसमें  कोई  गलत  बात  नहीं
 है  ।  सचिवालय-पदाधिकारियों  को  कभी

 कभी  इसलिये  नियुक्त

 करना  पड़ता है  क्योंकि देश  में  maw  योग्यता  झर  अनुभव  के  आदमी  सरलता  से

 मिलित हैं  ।

 हम  सब  की  यह  इच्छा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  विस्तार  श्र  वह  समृद्ध हो  इस  मामले  में

 कोई  मतभेद  नहीं  है  ।  मैं  कहूंगा कि  अधिकारियों के  च  कार्य  की  आलोचना  ज़ो  कठिन

 परिस्थितियों  में  कार्य  कर  रहे  सरकारी  क्षेत्र  की  उन्नति  करने  का  सर्वोत्तम  तरीका  नहीं  है  ।

 जिसके  :.  क्या  ऑ्रापकी  र्ल्स  फैक्टरीਂ  अच्छा  कार्य  कर  रही  है
 ?

 Patt  सती दा  चन्द्र  :  उत्पादन  मंत्रालय द्वारा  नियंत्रित  मदीन cee  फैक्टरी  न  कुछ  महीने  पुर्व

 ही  कार्य  प्रारम्भ  किया  है  |  उसके  कार्य  पर  कभी  से  निर्णय  देना  जल्दबाजी  करना  मेंने  स्वयं

 सरकारी  क्षेत्र  की  एक  cca  फैक्टरी  देखी  है  ।  यह  कहना  श्रतिदययोक्ति नहीं  होगा  कि

 |... न्निंट री

 उसकी  ater  अधिक  प्रगति  कर  रही  है  जिसको  मैंने  देखा
 । a  a

 मूल  अंग्रेजी  में
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 tat Fo  Fo  बस  :  श्राप  ऐसा  किन  तथ्यों  के  प्राघार  पर  कह  रहे  हैं
 ?

 श्री  पति दा  चन्द्र  :  माननीय  सदस्य  स्वयं  जाकर  देख  सकतें  हैं  ।

 सरकारी  उद्यम  तीन  प्रकार  के  हें  :  संविहित  सरकारी  लिमिटिड  कम्पनियां  क वें

 जिनका  संचालन  विभाग  द्वारा  होता  है  ।
 जहां  तक  सं विहित  निगमों  का  सम्बन्ध  संसद्  ने  स्वयं  विधेयकों

 में  उपबन्ध  करके  कर्मचारियों  की  भर्ती  के  लिये  कतिपय  प्रक्रियायें  निर्धारित  की  हैं  ।  दामोदर  घाटी  निगम

 एक  संविहित  निकाय  है  कौर  उसमें  जो  कुछ  भी  किया  जाता  है  वह  भ्र धि नियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार

 ही  किया  जाता  है
 ।

 जहां  तक  सरकारी  लिमिटिड  कम्पनियों  का  सम्बन्ध  मैं  कहूंगा  कि  गैर-सरकारी

 क्षेत्र
 में  भी  उच्च  प्रबन्धकीय  श्र  प्रविधिक  कर्मचारियों  की  कमी  है  ।  माननीय  सदस्य  जानते

 हैं  कि  हरनेक  बार  ऐसा  होता है  कि  अवकाश  प्राप्त  सरकारी  अधिकारी  बड़ी-बड़ी  तनख्वाहों  पर

 बड़े  उद्योगों
 में  ले  लिये  जाते  हैं  भ्र  उन्हें  जन  रल  संचालक  श्रथवा  प्रबन्ध  संचालक  बना  दिया

 जाता है  ।

 श्री  क्०  Fo  बसु  ऐसा  इसलिये  नहीं  होता  है  कि  उन्हें  प्रविधिक  ज्ञान  प्राप्त  होता  वरन

 इसलिये कि  वे  सचिवालय  पर  प्रभाव  डाल  सकने  की  स्थिति  में  होते  हैं  ऐसे  अनक  उदाहरण  दे

 सकता  हूं  ।

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  यह  मत  माननीय  सदस्य  का  होगा  ।

 माननीय  मंत्री  जी  शीघ्र  समाप्त  करें  । सभापति  महोदय :

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 सरकार  कुछ  समय  से  इस  समस्या  पर  विचार  करती  रही  है  ।  में  मानता हूं

 कि
 सुधार

 के
 गुंजाइश  है  कौर  पृथक  औद्योगिक  संवर्ग  ी ५ कडर  होना  चाहियें

 ।
 चूंकि  प्रबन्धकीय

 श्र  प्राविधिक  संवर्गों  में  कोई  सामान्यता  नहीं
 है  इसलिये  उन्हें  अ्रलग-श्रलग  संवर्ग  बनाना  होगा ।

 सबसे  ऊपर  के  पदों  पर  दोनों  कौर  के  ब्यक्ति  नियुक्त  किये  जा  सकेंगे  |  एक  इंजीनियर को

 प्रबन्ध-निर्देशक बनने  से  वंचित  नहीं  रखना  चाहिये  ।  उस  पद  को  केवल  प्रबन्धकीय  संवर्ग  के  लिये

 सुरक्षित  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ।

 यह  सभी  बातें  विचाराधीन  हैं  प्रौढ़  मुझे  राणा  है  कि  उत्पादन  मंत्रालय  द्वारा  नियंत्रित  उद्योगों  मे

 पहलें  की  जायेगी  ।  इन  दोनों  संवर्गों  के  लिये  एक  विशेष  भर्ती  बोर्ड  ढारा  या  arg  यदि  इसे  एक  अझ्रौद्योगिक

 सेवा  अ्रायोग कहना कहना  चाहें  तो  इस  प्रयोग  द्वारा  चुनाव  किया  जाना  होगा  |  सम्भव  है  कि  रासायनिक  उद्योगो

 के  लिये  एक  विशेष  भर्ती  बोर्ड  कौर एक  बोर्ड  इंजीनियरी  सम्बन्धी  उद्योगों  के  लिये  बनाना  पड़ेगा  क्योंकि

 इंजीनियरी  सम्बन्धी  उद्योग  की  आवश्यकतायें  औद्योगिक  उद्योगों  से  भिन्न  होंगी  ।  संघ

 लोक  सेवा  आयोग  के  एक  सदस्य  को  भी  ऐसे  विशेष  भर्ती  बोर्ड  में  सम्मिलित  करना  पड़ेगा  |  सरकार  के

 सोचने
 का  घिर  है  में  कि  केवल  बता  रहा  हूं  ।  निर्णय  चाहे  कुछ  भी  किया  संवर्ग  का

 निर्माण  केवल  धीरे-धीरे  ही  हो  सकता  है  ।  एक  रात  भर  में  श्रौद्योगिक  संवर्ग  की  स्थापना  करना  सम्भव

 नहीं  है
 ।

 इस  संवर्ग  की  स्थापना  के  लिये  केवल  दो  या  तीन  उपाय  हैं  ।  एक  यह  है  कि  युवा  इंजीनियरों कौर

 नौजवानों  को  लिया  जाये  at  उन्हें  किसी  कनिष्ठ  पद  पर  नियुक्त  करके  धीरे-धीरे  प्रशिक्षित

 किया  जाये  कौर  फिर  उन्हें  उच्च  पदों  के  लिये  अपना  मर्ग  स्वयं  बनाने  दिया  जाये  ।  यह  एक  सम्भावना

 हो  सकती है  ।  दूसरा उपाय  सरकारी  कार्यालयों  बाहर  से  भर्ती  कंरना  हो  सकता

 है
 ।

 सब  से  व्यावहारिक  उपाय॑  इन  दोनों  का  मिश्रण  प्रतीत  देता  है  ।  में  केवल  यही  कह  सकता  हं  कि  इस

 समस्या  पर  सरकार  गम्भीरता  से  ध्यान  दे  रही  है  प्रौर  रार क़ारी  क्षेत्र  में  जो  मंत्रालय  उद्योगों  पर  नियन्त्रण

 रखते  हैं  वे  सभी  प्रविधिक  ate  साथ  ही  प्रबन्धकीय  कर्मचारियों  के  विषय  में  कठिनाई  को  दूर  करने

 के  लिये
 ढंग  site  उपाय  ढुंढने  का  प्रयत्न  कर  रहे  ep

 tae  भ्रंग्रेजी में
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 श्री  दातार  :  मेरे  माननीय  साथी  प्रश्न  के  अधिकांश  पर  प्रकाश  डाल  चके  हें  इस  कारण

 में  केवल  कछ  बातों  के  सम्बन्ध  में  इस  माननीय सदन  को  सामान्यतया  कौर  अपने  माननीय  मित्र  डा०

 लकासून्दरम
 को  विशेषतया  संकेत  करने

 के
 विचार  से  यह  कहुंगा  कि  सरकार  अपनी  औद्योगिक  संस्थाओं

 को
 चलाने  के  लिये  उचित  कौर  उपयुक्त  कर्मचारियों  को  रखने  की  आवश्यकता से  जागरूक है  ।

 में  उन्हें  विश्वास  दिलाता  हुं  कि  सरकार
 की

 ऐसे  महत्वपूर्ण  विषय  के  सम्बन्ध  में  कठोर  बनने
 की

 कोई  इच्छा

 नहीं  है
 ।

 में  केवल  यह  संकेत  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इन  औद्योगिक  dermal  के  सम्बन्ध में  बहुत  ही

 उद्यत  है  श्र  प्रविधिक  कर्मचारी  तथा  प्रशासनिक  कर्मचारी  सबसे  उत्तम  कौर  सबसे  उच्च  स्तर  क

 सरकार  की  यही  प्रबल  इच्छा  है  ।  जैसा  कि  मेरे  साथी  ने  संकेत  किया  जहां  तक  इस  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत

 करने  वाले  माननीय सदस्य  के  सामने  जो  उद्देश्य  है  उसका  सम्बन्ध  है  सरकार  कछ  कार्यवाहियां  कर  रही

 है
 ।

 मुझे  विश्वास  है
 कि

 ora  इस  विशेष  प्रस्ताव  पर  जो  अत्यन्त  रोचक  वाद-विवाद gate
 उससे

 प्रस्तुत-कर्ता  का  जो  प्रयोजन  था  वह  न्यूनाधिक  पूरा हो  गया  में  उन्हें  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  उनका
 य  प्रशंसनीय  है  कौर  न

 केवल  उन्होंने
 जो

 कुछ  कहा  है  भ्रपितु  दूसरे  माननीय  सदस्यों  ने
 भी

 उसे  कुछ

 कहा  है  वह  सरकार  के  ध्यान  में  रहेगा  ।

 में  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  समस्या  के  जिस  समाधान  का  सुझाव  दिया  है  वह  ठीक  नहीं
 है  |  उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  एक  प्रौद्योगिक  लोक  सेवा  आयोग  होना  चाहिये  ।  में  इसके  वैधानिक पहलू

 की  चर्चा  नहीं  कर  रहा  हूं
 ।

 परन्तु  यहां  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  होगा  कि  हमारे
 जो  उद्योग

 हैं  वे

 विभिन्न  प्रकार  या  संवर्गों  के  हैं  जिनकी  मेरे  माननीय  साथी  ने  झ्र भी  चर्चा की  थी  ।  जहां  तक  वास्तविक

 संरकारी  उपक्रमों  का  इस  दृष्टि  से  सम्बन्ध  है  कि  उनका  प्रबन्ध  वैज्ञानिक  रूप  से  किया  जाता  हमें  भर्ती

 के  लिये  स्वाभाविक रूप  से  संघ  लोक  सेवा  आयोग से  कहना  पड़ता  में  इस  सदन  को  बता  देना  चाहता

 कि  इन  ऐसी  वैज्ञानिक  प्रबन्ध  अधीन  संस्थानों  के  लिये  जब  भी  कभी  भर्ती  करनी  पड़ती  है  तब  संघ  लोक

 सेवा  कुछ  विशेषज्ञों या  ऐसे  व्यक्तियों  जो  जानते हैं  कि  इन  संस्थानों का

 प्रबन्ध  कैसे  किया  जाये  ae  जो  ce  भी  जानते  हैं  कि  प्राविधिक  पहल  क्या  सम्मिलित करता  है  ।  इंस

 लिये  सभा  को  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  जहां  तक॑  इन  वैभागिक  प्रबन्ध  भ्रमित  संस्थाओं  का  सम्बन्ध

 जब  भी  कभी  कोई  भर्ती  की  जाती  है  वह  पूरे  सोच  विचार  के  बाद  प्रो  उन  विशेषज्ञों  से  परामर्श  की

 जाती  जिन्हें  एक  या  एक  से  रिक  श्रवरूरों  पर  निर्देश  किया  गया  होता  है  ।

 दूसरे  एक
 कौर  बात

 को  भी  समझ  लेना  चाहिये  |  जहां  तक  इन  औद्योगिक  संस्थाओं का सम्बन्ध का  सम्बन्ध

 जब  कभी
 नियुक्तियां

 को  जाती हैं  तब  प्रविधिक  पहलू  के  अ्रतिरिक्त  एक  प्रबन्धकीय  पहलू  या  एक  प्रशासनीय

 पहल  भी  होता  है  |  जहां  तक  इस  प्रशासनिक  पहलू  का  सम्बन्ध  इस  दिशा  में  हम  इन  पदाधिकारियों

 को  नियत  करते  हैं  जिनका  सामान्य  झ्र  जहां  तक  प्राविधिक  पहल  का  सम्बन्ध  प्रविधिक

 कर्मचारियों को  सदैव  उन  व्यक्तियों  के  परामर्श  के  आधार  पर  चना  जाता  है  या  नियत किया  जाता  है

 जो  सक्षम  मंत्रणा
 दे  सकने

 की
 स्थिति  में  होते  हैं

 ।
 इसलिये  प्रदान  के  इस  पहलू

 को  स्पष्ट  रूप  से  समझ

 लेना  चाहिये  ।  यद्यपि ये  औद्योगिक  संस्थायें हैं  तथापि
 इनका  एक  प्रशासनीय  पहलू

 भी
 होता  है  कौर

 जहां  तक  इन  संस्थानों  को  वास्तविक  रूप  से  चलाने  का  सम्बन्ध  प्रशासक  आवश्यक  हैं  |  इस  कारण

 में  अपने  माननीय  मित्रों  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जहां  केवल  प्रशासनिक  wave  ही  अपेक्षित

 हो  वहां  हम  प्रशासनीय  संवर्ग  से  या  उन  व्यक्तियों  में  से  चनाव  करते  हैं  जिन्हें  प्रशासनीय  मामलों  का

 वास्तविक  श्रीनगर  हो  |

 लंका सुन्दरम :  क्या  में  प्र  सकता  हूं  कि  रूरकेला  कारखाने या  भिलाई  कारखाने  को  चलाने

 के  लिये  व्यक्ति
 का

 चुनाव  किस  प्रकार  किया  गया
 ar?

 +a  अंग्रेजी  में
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 श्री  दातार
 :  मैं इस  नर्तन  विशेष  का  उत्तर  तो  नहीं दे  परन्त ुमैं  यह  कहूंगा  कि

 जहां  तक  इन  प्रश्नों  का  सम्बन्ध  है  सरकार  प्रशासनिक  कार्य  का  सामान्य  रूप  से  अनुभव  रखने  वाले

 व्यक्तियों  कौर  प्रविधिक  अ्रनुभव  रखने  वाले  व्यक्तियों  को  भो  नियुक्त  करने  की  आवश्यकता  के

 प्रति  जागरूक  है  |
 इसलिये

 एक  कौर  औद्योगिक  लोक  सेवा  ग्रा योग  की  झावश्यकता  नहीं है  क्योंकि

 मेरे  मित्र  का  जो  get  था

 श्री  एस०  एल०
 द्विवेदी

 एक  प्रौढ़  नहीं  बल्कि  केवल  एक  औद्योगिक सेवा  झ्रायोग

 aN  it
 श्री  दातार  मैंने  एक  कौर  लोक  सेवा  कहा

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  हम  केवल  एक  औद्योगिक सेवा  झ्रायोग  की
 मांग

 कर
 I

 श्री  दातार :  माननीय  सदस्य  को  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  वह  जिसे  कहते
 ी

 हैं  उसका  भ्रमण  है  लोक  सेवा  प्रयोग  |  ores को  इस  में  समझना  चाहिये  कि  एक  ऐसा  आयोग

 शर  इस जो  सरकारी  पदों  पर  नियोवितयां  करने  के  कार्य  से  सम्बन्ध  रखता  है  वह  लोक  सेवा  भ्रायोग  है

 कारण  वह  एक  औद्योगिक  लोक  सेवा  आयोग होगा  |

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :
 क्या  wat  ख्याल  यह  है  कि  उन  sal  में  निगम  सरकारी

 उपक्रम  हूं

 श्री  दातार  :  मेंने  जो  कुछ  कहा  है  माननीय  सदस्य  उसे  समझ  नहीं  पाये  हैं  ।  में  इस  समय  औद्योगिक

 संस्थान  के  केवल  उसी  संवर्ग
 की

 चर्चा  कर  रहा  हूं  जिनका  विभाग  द्वारा  प्रबन्ध  किया  जाता  है
 ।  जहां  तक

 दूसरे  दो  संवर्गों  का  सम्बन्ध  मैं  क्या  इसके  सबन्ध  में  उन्हें  पूर्वानुमान  नहीं  लगाना  चाहिये

 इसलिये यदि  यह  मान  भी  लिया  जाये  कि  इस  प्रकार  का  औद्योगिक लोक  सेवा  आ्रायोग  स्थापित  कर  दिया

 तो  भी  यह  आयोग  केवल  उन  औद्योगिक  पंस्थाश्ों  के  सम्बन्ध  में  कार्य  कर  सकेंगा  जिन्हें  सरकार

 वैज्ञानिक
 रूप  से  चलाती  जहां  तक  इस  बात का  सम्बन्ध  संघ  लोक  सेवा  आयोग  उपयुक्त

 कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  सिफ़ारिश  करने  या  मंत्रणा  देने  की  स्थिति  में  है  ।

 जसा  कि  मेरे  मित्र  ने  ठीक  ही  संकेत  किया  प्रौद्योगिक  संस्थाओं  के  ऐसे  दो  तौर  संवर्ग  भी

 हूं  जिन  में  सरकार  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  या  वैज्ञानिक  रूप  से  नहीं  बल्कि  किसी  विभिन्न  ढंग  से  प्रतिरूपी

 है  ।  जहां  तक  इन  दोंनों  संवर्गों  का  सम्बन्ध  संविहित  संसद  द्वारा  एक  भ्रधिनियम.स्वीकृत  किये

 जानें  के  बाद  अ्रस्तित्व में  प्राय  थे  ।  जो  विभिन्न  अधि  नियम  स्वीकार  किये  जा  चके  संसद  ने  उनमें  उपयुक्त

 उपबन्ध  बनाये  हेरफेर  प्रथा  तथा  व्यवहार  के  अनसार  भी  इन  निगमों  के  प्रबन्धक  योग्य  उमीदवारों  को

 ही  बलाते  सों  श्र  उन्हें  नियुक्त  करते  हैं  ।  मैं  सपन  माननीय  मित्र  को  बता  देना  चाहता
 हूं  कि  सं विहित

 निगमों  में  भी  जहां  तक  ऊंचे  वेतन  वाले  पदों  पर  नियुक्तियों  का  सम्बन्ध  एक  विशेष  कार्य-व्यवस्था

 द्वारा  उमीदवारों  का  चुनाव  करने  की  प्रक्रिया  अपनायी  जाती  है  ।  जहां  तक  इन  निगमों  का  सम्बन्ध

 वहां  पर  एक  विशेष  कायें  व्यवस्था  है  कौर  निदेशक  बोर्ड  या  प्रबन्ध  निदेशक  अपनी  मनमानी  नहीं  कर

 सकते हूं  |  अघिकतर  मामलों  में  चनाव  बोर्ड  हैं  ।  ये  चुनाव  बोर्ड  इन  पदों  के  लिये  विज्ञापन  देते हैं  ।

 पत्र  मिलने  के  पश्चात  योग्य  उमीदवारों  को  भेंट  के  लिये  बुलाया  जाता  है  ।  फिर  उन्हें  उचित  प्राधिकारी

 द्वारा  नियुक्त  किया  जाता  है  |  उच्च  वेतन  वाले  पदों  पर  नियुक्तियां  सरकार  की  पूर्व  मंजरी  से  की

 जाती
 हैं

 ।
 जहां

 तक
 इन  सं विहित  निगमों  का  सम्बन्ध  स्थिति यह  है  ।

 में  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाता हूं  कि  न  केवल  सं विहित  निगमों  में  बल्कि  समवाय

 अ्रधिनियम  के  sia  स्थापित  किसी  समवाय  द्वारा  चलाई  wit  वाली  औद्योगिक  संस्थानों  के  सम्बन्ध

 में  भी  वही  स्थिति है  |  इन  समवायों के
 बारे  में

 स्थिति  यह  है  कि  वे  समवाय  अधिनियम
 द्वारा  विनियमित लना  ee  ————  er अ

 मूल  अंग्रेजी  में
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 होते  हैं  सनौर  सरकार
 के

 पास  कुछ  संख्या  में
 प्रदा

 रहते  हैं
 ।

 सरकार  निदेशकों  द्वारा  झपना
 नियन्त्रण

 रख  सकती है  ।  परन्तु  इन  में  भी  लोक  सेवा  योग  या  सरकार  द्वारा  भर्ती  का  कार्य  नहीं  किया  जा  सकता  ॥

 जहां  तक  इन  नियुक्तियों  का  सम्बन्ध  सरकार  संचालकों  द्वारा  अपना  दबाव  कौर  नियन्त्रण  रखे

 सकती  है  ।  प्रस्ताव  के  प्रस्तुत-कर्ता  माननीय  सदस्य  को  शीत  होना  चाहिये  कि  जहां  तक  विभागों  द्वारा

 चलाई  जाने  वाली  संस्थानों  का  सम्बन्ध  यह  शभ्रौद्योगिक  सेवा  आयोग  केवल  सरकार  को  मंत्रणा

 ही  दे  सकेगा  ।  परन्तु  शेष  दो  संवर्गों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  यह
 है  कि  उनमें  से  झ्र धि कतर  या  तो  संविहित

 निगम  हैं  या  ऐसी  संस्थायें  हैं  जिन्हें  संयुक्त  स्कन्ध  समस्याओं  द्वारा  चलाया  जाता  है  जिनमें  सरकार  के

 करूंगा  हैं  |

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  यही  कारण  था  कि  मैंने  उद्योग  कौर  wea  संस्थायें  कहा

 है  कौर  केवल  वे  संस्थायें  नहीं  कहा  जिनका  wrt  प्रबन्ध  विभाग  द्वारा  होता  हो  |

 श्री  दातार  :  जहां  तक  wey  दो  संवर्गों  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  को  यह  स्पष्ट  रूप  से  समझना

 चाहिये  कि  निगमों  के  लिये  या  समवायों  के  लिये  औद्योगिक  सेवा  झ्रायोग  तक  पहुंच  पाना  सम्भव  नहीं  होगा

 क्योंकि  यह  डिस्क  प्रयोजन  के  क्षेत्र  से  बाहर  होगा  |

 श्री  क०  क्०  बसु  :  प्राजक  अधीनस्थ  कर्मचारियों  को  काम  feats  दफ्तरों  के  द्वारा  नियुक्त

 किया  जाता  है
 जरा

 यह  कार्य  बिल्कुल  ठीक  हो  रहा  है
 |

 श्री  दातार  :
 मैं  यह  बता  दूं  कि  इस  सदन  का  पहले  से  ही  यह  विचार  है  कि  सरकार  को आवश्यकता

 से  अधिक  नियन्त्रण  नहीं  रखना  चाहिये  ।  कई  gael  पर  यह  दृष्टिकोण  यहां  प्रकट
 किया

 जा  चुका  है

 ग्रोवर  इस  का  करना  होगा  !

 महोदय  :  ५  या  ६  मिनट  ay  रह  गये  हैं  ।  इसलिये  मंत्री  को  इधर  उधर  की  बातों  में

 न  पड़  कर  सरकार  की  नीति  बतानी  चाहिये  |

 श्री  दातार  :  इस  संकल्प  को  स्वीकार  करने
 में  कठिनाइयों  को  मैं  बता  रहा  हूं  ।  क्योंकि  यह  बहुत

 ही  भ्रत्यवहायें  होगा  कौर  हमारी  संस्थाओं  को  दो  तिहाई  भाग  पर  यह  बिल्कुल ही  लागू  न  होगा  वे  उन

 अधिनियमों  द्वारा  शासित  होंगी  जिन्हें  संसद्  पारित  कर  चुकी  है  ।  इसलिये  माननीय  सदस्य  के  समक्ष  जो

 उद्देश्य  जहां  तक  संविहित  निगमों  हराकर  समवाय  अधिनियम  के  अधीन  art  वाल  समवायों  का  सम्बन्ध  है

 उन  दोनों  संवर्गों  के  लिये  उसकी  पूर्ति  नहीं  हो  सकेगी  ।  इन  दोनों  के  लिये  उच्च  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध

 में  सरकार  ७...
 नियन्त्रण  शर  पर्यवेक्षण से  काम  ले  रही है  ।  इस  कारण  मुझे  भ्राता  है  किं  जो  मनोरंजक

 वाद-विवाद  ब हुम  है  उसके  बाद  कर्ब  माननीय  सदस्य  प्रश्न  संकल्प  का  आग्रह  नहीं  देंगे  |  हम  इस  बारे  में

 जागरूक  हैं  कि  हम  जिन  कर्मचारियों  को  नियुक्त  करते हैं  वे  सबसे  ges  और  बहुत  ही  योग्य  हों  |

 उद्देश्य  के  बारे  में  प्रस्ताव  के  प्रस्तुत  कार्य  और  सरकार  के  बीच  कोई  मतभेद  नहीं  है  |

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  कार्यक्षेत्र  फैल  रहा  है  इसलिये  इस  विषय  पर

 अधिक  ध्यान  देना  ही  होगा  |  इसलिये  यहा  भी  सुझाव  दिये  गये  हैं  सरकार  उन  सभी  बातों  को  भलीभांति

 ध्यान  में  रखेगी  |  सरकार  यह  भी  देखेंगी  कि  जहां  तक  इन  संस्थाओं  की  योग्यता  का  उच्चतम  सम्भव

 स्तर  बनाये  रखने  का  प्रश्न  इसके  लिये  क्या  fate  कार्यवाहियां  या  सावधानी  बरतनी  चाहिये  ॥

 इस  विश्वास के  साथ  मुझे  पुरी  आशा  है  कि  माननीय  सदस्य  संकल्प  पर  विभाजन  किये  जाने  के

 लिये  ज़ोर  नहीं
 देंगे

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 औद्योगिक  सेवा  झ्रायोगक  सम्बन्धी  संकल्प  पे दीवार  १७  १९४६

 श्री  Ao  एल०  द्विवेदी  :
 मकान  संकल्प  पर  ala  जोर  न  देता  यदि

 माननीय  मंत्री  ने  कोई

 कंटेगरिकल  ऐश् यो रेन्स  लोक-सभा  में  दिया  होता  ।  कभी  सरकार  ने  यह  कहा  कि  हम  इस  पर  सोच  विचार

 कर  रहे हैं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  पब्लिक  पेन्टर  में  एक  हजार  करोड़  रुपये
 की

 लागत  हम

 वर्षीय  योजना  में  लगा  चके  हैं  कौर  नये  प्लान  में  भी  चार  हजार  करोड़  रुपये  की  लागत  लगने  जा  रही  है  ।

 श्राप  स्वयं  अन्दाज  लगाइये  कि  यहां  पर  केवल  चार  हजार  करोड़  रुपये
 की

 लागत  बजट  में  है  उसके  लिये

 तो  हमारा  यूनियन  पब्लिक  सर्विस  कमिशन  है  शौर  उसके  द्वारा  सब  रिक्रूटमेंट  होता  लेकिन  जिस

 संस्था  में  पंद्रह  हजार  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  की  रकम  हम  खर्च  करने  जा  रहे  हैं  उसका  हम  कोई  भी  ध्यांन

 नहीं कर  रहे  हैं  ।  कहते  हैं  कि  हम  विचार  करेंगे  ।  हम  बग़ेर  पटरियों  के  यहां  पर  रेल  चलाने  जा  रहे

 बगैर  सड़क  के  हम  मोटर  चलाना  चाहते  यह  कहां  तक  उचित  है
 ?

 मै  चाहता  हूं  कि  पहले  श्राप

 फाउंडेशन  नींव  रख  कर  फिर  उसके  ऊपर  मकान खड़ा  मगर  हम  तो  राज  हवा  में  महल  खड़ा

 करना  चाहते  हैं
 ।

 यह  ठीक  नहीं  है
 |

 राज  प्रधान  मंत्री
 जी

 ने
 हमारे  उपमंत्री  जी  कह  रहे  थे  कि

 मैनेजमेन्ट  के  लिये  अलग  काडर हैं  ,  शरर  टेक्निकल  काडर  है  ।  जहां  तक  आपका  कहना

 वह  ठीक  है  कि  कभी  इसको  किया  लेकिन  आख़िर  कब  किया  इसके  बारे  में
 न  हमारे

 मंत्री  महोदय  ने
 ही

 कुछ  बतलाया  कौर
 न

 हमारे  रक्षा  मंत्री  ने
 ही

 कुछ  बतलाया
 |

 श्री  सती दा  चन्द्र :  मैंने  wo  किया  था  कि  बहत बहत  जल्दी  काम  किया  जायेगा  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी :  सरकार  की  बहुत  जल्दी  तो  मैं  जानता  ह  ।  चिल्ड्रेन  बिल  पेंदा  हुआ  था

 areas  बिल  पेश  हुमा  शिक्षा  मंत्री  ने  कहा  था  कि  बहुत  जल्दी  की  लेकिन  तीन  साल  हो

 गये  पर  नाथ  बच्चों  के  लिये  कुछ  नहीं  हो  सका  |  मेरा  कहना  यह  है  कि  ऐसे-ऐसे  गम्भीर  मामलों  पर

 भी  हम  तीन २,  चार २  साल  लगा  देते  इस  बीच  में  नुकसान  कितना  हो  रहा  है
 ?

 हमारे  गह  मंत्री  ने  बतलाया

 कि  चुनाव  बड़े  कायदे से  होते  हैं  ।  लेकिन  मैं  अराई ०  टी ०  झाई०  फैक्टरी में  वहा ंके  मैनेजर  ने  अपन

 साले
 को  रख  छोड़ा  था  जो  कि  कुबड़ा  चल  नहीं सकता  अपाहिज  था  ।  ऐसे  आदमियों  का

 एप्वाइंटमेंट  होता  है  प्रौढ़  श्राप  यहां  पर  कहते  हैं  कि  बड़े  कायदे  के  ऐप्वाइंटमेंट  होते  हैं
 ।

 मैँ  तो  कहता  हूं

 कि  श्राप  किसी  भी  पब्लिक  सेक्टर  की  इन्डस्ट्री  में  चले  वहां  पर  बिल्कुल  पिछलग्गू  wit  मुंहासे

 आदमियों  को  पायेंगे  |  प्यार  आपकों इन  चीजों  को
 दूर  करना  है  तो  आपको

 लाजिमी तौर  से  इंडस्ट्रियल

 कमिशन  मुकर्रर  करना  पड़ेगा
 |

 श्राप  खुद  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  एक  उसमें
 नैचुरल  रिसोर्सेज

 मिनिस्ट्री  एजुकेशन  मिनिस्ट्री  है  ;  ate  fafredta  है  तो  क्या  यह  कह  दिया  जाय  कि  यह  तो  प्रयोग

 के  लिये  ote  यह  ऐडमिनिस्ट्रेशन  के  लिये  है  कौर  यह  कह  कर  छुट्टी  पा  लीं  जाय  यह  गलत  है  ।  हमारी

 पार्लियामेंट  काम्पिटेंट  है  कि  इस  किस्म  का  कमिशन  बनाये  |  तार  अगर  किसी  तरह  की  रुकावट  जाती

 है  उसके  मार्ग  में  तो  उसको  टूर  करना  पड़ेगा  |  अगर  जरूरत  हो  तो  हम  कांस्टिट्यशन  ऐमेन्ड  कर  सकते

 यह  मेरी  भ्रावोज  अगर  श्राप  इस  पर  विचार  नहीं  करते  हैं  श्र  पीछे  रह  जाते  हैं  तो  जनता  के

 मन  मे  सन्देह  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।  मैने  जनता  का  शुभ-चितक होने  की  वजह  से  ही  यह  संकल्प

 यहां  रक्खा
 था

 ताकि  सरकार  का
 e ध्यान  इस  बात  की  site  जाय  कौर  समझबूझ  कर  जाय  |

 राज  यहां
 पर

 यह  वादा  करते  हैं हैं  कि  श्राप  शीघ्र  कदम  उठायेंगे  तो  मैं  इसको  वापस  लेने  के  लिये  तैयार

 वर्ना  मैं  यह  नहीं  चाहता  हूं  कि  मेरा  प्रस्ताव  इस  तरह  से  बातें
 करके  ही  छोड़  दिया  जाय  |

 इन  दादों  के  साथ  में  बैठता  हूं  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  ate  श्री  बी०  Fo  दास  ने  श्रपने-प्रपने  संशोधनों  पर

 नहीं  किया  कौर  संशोधन  सभा  की  अनुमति  से  वापस  ले  लिये  गये  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  श्री  तक  Fo  बसु  का  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 भद्रा  ।

 was  में



 aarti  ;  सेवा  आयोग  सम्बन्धी  संकल्प ६४  १७  १९५६

 महोदय  :  श्री  द्विवेदी  के  मुख्य  संकल्प  का  क्या  होगा  ?

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  श्रीनिवासन  को  ध्यान  में  रख  कर  मैं  संकल्प

 वापस  लेता  हूं  ।

 श्री  Fo  क०
 बसु

 :  किन्तु  मैं  इससे  संतुष्ट  नही ंहूं
 ।  इस  पर  मत  लिये

 जाने  चाहियें
 ।

 महोदय  :  मैं  संकल्प  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 सभापति  द्वारा  संकल्प  मतदान
 के

 लिये  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ  |

 इसके  पदचात  सभा  १८  १९४५६ के  ११  बजे  तक  के  लिये  स्थगित हुई  ।

 मूल  wat  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  १७  gays]  be पक्ष

 स्थगन  प्रस्ताव  १६

 उपाध्यक्ष  महोदय  ने  मनीपुर  राज्य  के  एक  गांव  में  पुलिस  की
 कार्यवाही

 के

 परिणामस्वरूप  लोगों  को  हताहत  होने  के  बारे  में  भी  रीडिंग  किलिंग  के  स्थगन

 प्रस्ताव को  seat  करने  की  अनुमति  नहीं दी  ।  गृह-मंत्री
 ने  वचन  दिया

 कि  वे  तथ्यों  का  विवरण  एक  सप्ताह  के  अन्दर  लोक-सभा  में  रख  देंगे  |

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Po-“RV’F, RR २३

 (१)  दामोदर  घाटी  निगम  १९४८  की  धारा  wy  की  उपधारा  (4).

 के  अन्तत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक  प्रति

 दामोदर  घाटी  निगम  का  वर्ष  PEXV-YB  का  arien  प्रतिवेदन  |

 दामोदर  घाटी  निगम  के  वर्ष  १९५२-५३  के  लेखे  का
 लेखा-परी

 प्रतिवेदन
 *

 ।

 दामोदर  घाटी  निगम  का  वर्ष  PELR-LO  की  वार्षिक  प्रतिवेदन  |

 दामोदर  घाटी  निगम  के  वर्ष  PEXB-UY  के  लेखे  का

 प्रतिवेदन  ।

 (२)  विभिन्न  सत्रों  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  बचनों  तथा  प्रतिज्ञाद्मों

 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  दिखलाने  वाले  निम्नलिखित

 विवरण

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  १  लोक-सभा  का  १९५५  का  ग्यारहवां  सत्र

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  ४५  लोक-सभा  का  Seuy  का  दसवां  सत्र

 ट्रक  विवरण  संख्या  ११  लोक-सभा का  2eUy¥ HT Fal aA का  नवां  सत्र

 अ्रनुपुरक विवरण संख्या १४५ विवरण  संख्या  १४५  लोक-सभा  का  Seu  का  आठवां  सत्र

 लोक-सभा  का  LEYS  का  सातवां  सत्र (=)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १८

 भ्रनुपूरक विवरण  संख्या  २५  लोक-सभा का  Reus  का  छठा  सत्र

 भ्रनुपूरक विवरण  संख्या  ३०  लोक-सभा  का  E43  का  पांचवां  सत्र

 aren  विवरण  संख्या  ३४  लोक-सभा  का  १९४३  का  चौथा  सत्र

 (=)  लोक-सभा  का  EYR  का  तीसरा  सत्र भ्रनूप्रक  विवरण  संख्या  ११

 >]
 अनुपूरक  विवरण  संख्या  ३८  लोक-सभा का  PeXR  का  दूसरा  सत्र

 द
 (  x  )  जीवन  बीमा  उपबन्ध  )  १९५६  के  जारी  करने  के  कारणों

 का  विवरण

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  कौर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  RLV E—Yig

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  तैतालीसवाँ

 प्रतिवेदन  उपस्थित  हुआ  श्र  संशोधित  रूप  में  पारित  |

 द्



 &&  [  दैनिक  संक्षेपिका  ]

 पर:स्थापित  किये  गये  सरकारी  विधेयक  २१-२९

 (१)  जीवन  बीमा  १९४५६  |

 )  बिक्री  कर  विधियां  मान्यीकरण  १९४५६  ।

 (३)  पूंजी  निर्देश  का  जारी  |

 (४)  जीवन  बीमा  निगम  विधेयक  PEXS

 विचाराधीन  विधेयक  २४-४२

 लोक  प्रतिनिधित्व  )  विधेयक  SeXy  पर  प्रवर  aff  द्वारा

 प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करेंगे  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुन  विचार

 समाप्त नहीं  हुमा  |

 क. गर-सरकारो  सदस्यों  .  के  स्वीकृत  किये  गये  संकल्प  SR—VE

 WAU we arent  सेवा  St oa aan  के  बारे  में  संकल्प  पर  wae  चर्चा  प्रारम्भ  हुई

 संकल्प  हुआ  |

 १८  १९४५६  के  लिये  कार्यावलि  V9—-EV

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  |

 विधि  जीवी  परिषद्  विधियों  का  विधेयक  ।

 । स्वेच्छा  पूर्वक  वेतन  परित्याग  से  संशोधन  विधेयक

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  )  विधेयक  |

 सेंट  जान  एम्बुलेंस  एसोशिएसन  (  )  निधियों  का  स्थानान्तरण  विधेयक  ।

 अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्था  विधेयक  ।
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